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राजव्यवस्था और शासन

1 संसद और राज्य विधानमंडल

1.1  पीठासीन अधिकारी, विशेषाधिकार और दलबदल विरोधी कानून

1.1.1  दलबदल विरोधी कानून: क्षमा, विलय और अध्यक्ष
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

24 सितंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना के  उस विधायक की निरर्हता को सही ठहराया जिसने

दूसरे दल के  टिकट पर लोक सभा चुनाव लड़ा था। उसने कहा कि कोई  दल व्हिप के  उल्लंघन को क्षमा कर

सकता है, पर सदस्यता छोड़ने को नहीं। 28 सितंबर को उसने पश्चिम बंगाल विधानसभा के  अध्यक्ष से लंबित

याचिकाओं पर 8 अक्टूबर तक निर्णय लेने का आग्रह किया।

पृष्ठभूमि
दसवीं अनुसूची 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई  ताकि विधायक पद या धन के  लिए दल न बदलें ।

कोई  सदस्य दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने पर, या दल के  निर्देश के  विरुद्ध मत देने या मतदान से विरत

रहने पर निरर्ह होता है।

निर्णय सदन के  पीठासीन अधिकारी करते हैं। पाठ में कोई  समय सीमा नहीं है।

91वें संशोधन (2003) ने किसी दल के  एक तिहाई  द्वारा विभाजन का संरक्षण हटा दिया। विधायक दल के  दो

तिहाई  द्वारा विलय अब भी संरक्षित है।

विधायक दल

किसी सदन में किसी राजनीतिक दल के  सदस्य, बाहर के  दल

संगठन से भिन्न।

क्षमा (condonation)

किसी सदस्य के  अपने निर्देश के  विरुद्ध मतदान को किसी दल

द्वारा 15 दिनों के  भीतर क्षमा करना।
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दसवीं अनुसूची के  अंतर्गत निरर्हता के  दो आधार, कोई  दल क्या क्षमा कर सकता है, और निर्णय कौन करता है।

स्रोत: Tenth Schedule; Supreme Court, 24 September 2026

सितंबर में न्यायालय ने क्या तय किया
अध्यक्ष ने उनके  विरुद्ध याचिकाएँ  खारिज कर दी थीं, और उच्च न्यायालय ने उस अस्वीकृ ति को रद्द कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि 15 दिनों के  भीतर क्षमा के वल व्हिप के  उल्लंघन पर लागू होती है। सदस्यता छोड़ना क्षमा

नहीं किया जा सकता।
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व्हिप

किसी दल का अपने सदस्यों को मतदान के  बारे में लिखित
निर्देश; वह सदस्य भी जो इसे जारी करता है।

यह इस स्थापित नियम पर आधारित है कि आचरण पर्याप्त है (Ravi Naik, 1994): यह दिखाने के  लिए कि

सदस्यता छोड़ दी गई  है, औपचारिक त्यागपत्र आवश्यक नहीं।

अध्यक्ष की देरी
अध्यक्ष प्रायः याचिकाओं को सदन का कार्यकाल लगभग समाप्त होने तक लंबित रखते हैं।

न्यायालय ने तीन महीने को उचित समय सुझाया है, परंतु पश्चिम बंगाल के  मामले में  उसने के वल निर्णय का

आग्रह किया, आदेश नहीं दिया।

अध्यक्ष सामान्यतः सत्तारूढ़ दल से होते हैं, इसीलिए पद की तटस्थता पर संदेह किया जाता है।

विलय और "असली दल"

पैराग्राफ़ 4 विलय को संरक्षण देता है यदि विधायक दल के  दो तिहाई  सहमत हों।

गुट इसका प्रयोग यह दावा करने के  लिए करते हैं कि वे ही दल हैं, और फिर निर्वाचन आयोग प्रतीक आदेश,

1968 (Symbols Order, 1968) के  अंतर्गत तय करता है कि नाम और चिह्न किसे मिले।

सितंबर में सुना गया शिवसेना मामला यह पूछता है कि आयोग दल संगठन की तुलना में  विधायकों को कितना

महत्व दे।

क्या कानून काम करता है?
इसने 1960 और 1970 के  दशकों के  खुदरा दलबदल को समाप्त किया।

दलबदल

किसी विधायक का उस दल को छोड़ना जिसके  टिकट पर वह
निर्वाचित हुआ, या उसके  निर्देश के  विरुद्ध मत देना।

इसने थोक दलबदल नहीं रोका, और यह ई मानदार असहमति को दंडित करता है: कोई  सदस्य अंतरात्मा के

आधार पर भी दल के  विरुद्ध मत नहीं दे सकता।

यह कार्यपालिका पर विधायिका के  अंकु श को कमज़ोर करता है, क्योंकि हर मत व्हिप तय करता है।

उद्धृत करने योग्य मामले
Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992): दसवीं अनुसूची को सही ठहराया; अध्यक्ष एक अधिकरण की

तरह कार्य करते हैं और निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के  अधीन है।

Ravi S. Naik v. Union of India (1994): सदस्यता छोड़ना आचरण से अनुमानित किया जा सकता है।

Rajendra Singh Rana v. Swami Prasad Maurya (2007): जहाँ अध्यक्ष निर्णय नहीं करते, वहाँ

न्यायालय स्वयं निर्णय कर सकता है।
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Keisham Meghachandra Singh v. Speaker, Manipur (2020): याचिकाओं पर तीन महीने के

भीतर निर्णय होना चाहिए; संसद को एक स्वतंत्र अधिकरण पर विचार करना चाहिए।

Subhash Desai v. Principal Secretary, Governor of Maharashtra (2023): व्हिप की

नियुक्ति राजनीतिक दल करता है, विधायक दल नहीं।

आगे की राह

निर्णय को निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपा जाए, जैसा दिनेश गोस्वामी

समिति ने प्रस्तावित किया था, या एक स्वतंत्र अधिकरण को, जैसा न्यायालय ने 2020 में सुझाया था।

अनुसूची में ही एक समय सीमा तय की जाए।

व्हिप को उन मतदानों तक सीमित किया जाए जिन पर सरकार का अस्तित्व निर्भर हो, जैसे विश्वास

प्रस्ताव, ताकि सदस्य अन्य मामलों में स्वतंत्र रूप से मत दे सकें ।

विलय को मूल राजनीतिक दल का विलय परिभाषित किया जाए, न कि के वल उसके  विधायकों का।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

दसवीं अनुसूची: 52वाँ संशोधन, 1985; विभाजन का प्रावधान 91वें संशोधन, 2003 द्वारा हटाया गया।

निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल होने पर निरर्ह होता है; मनोनीत सदस्य छह महीने के  बाद किसी दल

में शामिल होने पर।

विलय के  लिए विधायक दल के  दो तिहाई  की आवश्यकता है।

91वाँ संशोधन मंत्रिपरिषद को निचले सदन की सदस्य संख्या के  15 प्रतिशत तक भी सीमित करता है।

पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के  अधीन है।

स्रोत: The Hindu, 24 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 28 Sep 2026, thehindu.com · LiveLaw, 24 Sep 2026,

livelaw.in · LiveLaw, 28 Sep 2026, livelaw.in · LiveLaw, 15 Sep 2026, livelaw.in
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1.2  प्रतिनिधित्व: परिसीमन, सीटें और महिला आरक्षण

1.2.1 जनगणना 2027: जाति की वापसी, और परिसीमन की राह
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

जनगणना 2027 का पहला चरण, मकानों की सूची बनाना, 30 सितंबर 2026 को पूरा हुआ। सितंबर में

लद्दाख और हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनसंख्या गणना शुरू हुई , जो 1931 के  बाद जाति दर्ज करने वाली पहली

गणना है। कें द्र ने मणिपुर में जनगणना स्थगित कर दी।

पृष्ठभूमि
जनगणना एक संघ सूची का विषय है, जो जनगणना अधिनियम, 1948 के  अंतर्गत गृह मंत्रालय के  अधीन

कार्यरत महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा की जाती है।

2021 में होने वाली गणना स्थगित हुई  थी। जनगणना 2027 16वीं जनगणना है, स्वतंत्रता के  बाद आठवीं, और

सोलह वर्षों में पहली।

यह पहली डिजिटल जनगणना है: प्रगणक एक मोबाइल एप्लिके शन का प्रयोग करते हैं, और परिवार अपने

विवरण स्वयं ऑनलाइन भर सकते हैं।

इसके  दो चरण हैं: मकान सूचीकरण (अप्रै ल से सितंबर 2026) और जनसंख्या गणना (फ़रवरी 2027),

जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है।

मकान सूचीकरण

जनगणना का पहला चरण, जिसमें हर भवन और परिवार की

सूची बनती है और आवास की स्थिति दर्ज होती है।

संदर्भ तिथि

वह क्षण जिससे जनसंख्या गणना संबंधित होती है; व्यक्ति की

गिनती वहाँ होती है जहाँ वह उस क्षण रहता है।

स्व गणना

प्रगणक के  आने से पहले किसी परिवार द्वारा अपने जनगणना
विवरण स्वयं ऑनलाइन भरना।
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अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक जनगणना 2027 का कै लेंडर, उसके  दो चरणों और तीन संदर्भ तिथियों के  साथ।

स्रोत: Registrar General and Census Commissioner of India

95 वर्ष बाद जाति
जनसंख्या अनुसूची में 40 प्रश्न हैं। उनमें से एक अब हर व्यक्ति की जाति दर्ज करता है, न कि के वल अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों की।

जाति वैसे ही लिखी जाती है जैसे व्यक्ति बताता है, किसी सूची से चुनी नहीं जाती।
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पक्ष में: आरक्षण और कल्याण 1931 के  आँकड़ों पर टिके  हैं; न्यायालय कोटा बढ़ाने से पहले वर्तमान आँकड़े

माँगते हैं।

विपक्ष में: खुले उत्तरों से लाखों नाम निकलेंगे जिनका वर्गीकरण करना होगा, और गिनती जातिगत पहचान को

कठोर कर सकती है।

तीन संदर्भ तिथियाँ
1 अक्टूबर 2026: लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के  हिमाच्छादित क्षेत्र, जिनकी

गणना सितंबर में हुई ।

5 जनवरी 2027: वे चार राज्य जहाँ 2027 में चुनाव होने हैं (उत्तराखंड में राज्य के  के वल कु छ भाग), जिनकी

गणना नवंबर से होगी।

1 मार्च 2027: शेष भारत।

मणिपुर: पहले गणना या पहले रजिस्टर
मणिपुर में मकान सूचीकरण "अगली घोषणा तक" स्थगित किया गया।

वहाँ के  समूह पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर चाहते हैं, क्योंकि जनगणना के  आँकड़े परिसीमन को आकार देंगे।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

नागरिकता अधिनियम, 1955 के  अंतर्गत तैयार भारतीय

नागरिकों का रजिस्टर।

अंतर: जनगणना हर सामान्य निवासी की गिनती करती है, चाहे वह नागरिक हो या नहीं। नागरिकों का रजिस्टर

नागरिकता तय करता है, और यह के वल असम में तैयार हुआ है।

जनगणना पर क्या टिका है
परिसीमन: राज्यों के  बीच लोक सभा सीटों पर रोक 2026 के  बाद की पहली जनगणना तक रहती है।

महिला आरक्षण: इस जनगणना पर आधारित परिसीमन के  बाद ही शुरू होता है।

धन: वित्त आयोग राज्यों के  बीच करों के  बँटवारे में जनसंख्या का प्रयोग करता है।

निजता: अनुसूची पहचान और बैंक विवरण भी माँगती है; जनगणना अधिनियम व्यक्तिगत विवरणों को गोपनीय

रखता है, और उन्हें साक्ष्य के  रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

उद्धृत करने योग्य मामले
Indra Sawhney v. Union of India (1992): पिछड़ेपन की पहचान में जाति एक आरंभ बिंदु हो सकती

है; आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत है।

K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017): निजता एक मौलिक अधिकार है; राज्य आँकड़े के वल

कानून द्वारा, वैध उद्दे श्य के  लिए और आनुपातिक रूप से एकत्र कर सकता है।

State of Punjab v. Davinder Singh (2024): अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण आँकड़ों पर

आधारित होना चाहिए।
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आगे की राह

विशेषज्ञ निकाय और राज्य सूचियों के  साथ पहले से प्रकाशित किया जाए कि जाति के  उत्तरों का

वर्गीकरण कै से होगा।

इन आँकड़ों पर कोई  परिसीमन होने से पहले मणिपुर की गणना की जाए।

आँकड़े नियत कै लेंडर पर जारी हों; 2011 की तालिकाओं में वर्षों लगे।

जनगणना कानून द्वारा हर दस वर्ष पर हो, ताकि संसद के  बिना उसे टाला न जा सके ।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

जनगणना संघ सूची की प्रविष्टि 69 है; कानून जनगणना अधिनियम, 1948 है।

पहली समकालिक जनगणना 1881 में हुई ; पिछली जाति गणना 1931 में हुई ।

जनगणना अधिनियम यह तय नहीं करता कि जनगणना कितनी बार हो; दस वर्ष एक परिपाटी है।

भारत के  अधिकांश भाग के  लिए संदर्भ तिथि: 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे।

महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के  अधीन हैं।

स्रोत: The Hindu, 5 Sep 2026, thehindu.com · Business Standard, 14 Aug 2026, business-standard.com · News On

AIR, 5 Sep 2026, newsonair.gov.in · News On AIR, 17 Jul 2026, newsonair.gov.in · ThePrint, 14 Aug 2026,

theprint.in
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2 संघवाद

2.1  राज्यपाल और केंद्र राज्य संबंध

2.1.1  राज्यपाल और राज्य विधेयकों पर अनुमति
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

25 सितंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने 2023 के  उन दो विधेयकों पर पंजाब की याचिका बंद कर दी

जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति के  विचार के  लिए आरक्षित किया था: राष्ट्रपति ने एक पर अनुमति देने से इनकार

किया और दूसरे पर प्रश्न भेजे। तमिलनाडु  में राज्यपाल ने नई  विधानसभा के  13 में से 12 विधेयकों पर अनुमति

दी और, जैसा द हिंदू ने बताया, अंतिम पर स्पष्टीकरण माँगा।

पृष्ठभूमि
अनुच्छेद 200: जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई  विधेयक राज्यपाल के  पास पहुँ चता है, तो वे अनुमति दे

सकते हैं , अनुमति रोक सकते हैं, उसे पुनर्विचार के  लिए लौटा सकते हैं  (यदि वह धन विधेयक न हो), या राष्ट्रपति

के  विचार के  लिए आरक्षित कर सकते हैं ।

अनुमति

राज्यपाल या राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, जो किसी विधेयक को
अधिनियम बनाता है।

विधेयक का आरक्षण

राज्यपाल द्वारा स्वयं निर्ण य करने के  स्थान पर किसी राज्य
विधेयक को निर्ण य के  लिए राष्ट्रपति को भेजना।

राष्ट्रपति का संदर्भ

विधि या तथ्य का वह प्रश्न जिसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के

अंतर्गत राय के  लिए उच्चतम न्यायालय को भेजते हैं।

यदि विधानमंडल लौटाए गए विधेयक को फिर से पारित करे, तो राज्यपाल अनुमति नहीं रोकें गे।

उच्चतम न्यायालय इन्हें तीन विकल्पों के  रूप में पढ़ता है, क्योंकि अनुमति रोकने वाले राज्यपाल को विधेयक

विधानमंडल को लौटाना होता है।

अनुच्छेद 201: राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, या उसे लौटाने का

निर्देश दे सकते हैं। कोई  समय सीमा नहीं है।

कोई  भी अनुच्छेद यह नहीं कहता कि राज्यपाल कितना समय ले सकते हैं । "यथाशीघ्र" के वल विधेयक लौटाने

के  लिए आता है।

जेबी वीटो (pocket veto)

किसी विधेयक को बिना कोई  निर्णय लिए लंबित रखना।
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विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के  बाद किसी राज्य विधेयक का क्या हो सकता है: अनुच्छेद 200 के  अंतर्गत राज्यपाल के  विकल्प और अनुच्छेद

201 के  अंतर्गत राष्ट्रपति के ।

स्रोत: Constitution of India; Supreme Court

एक वर्ष में दो निर्णय
अप्रैल 2025, दो न्यायाधीश, तमिलनाडु  का मामला: अनिश्चितकालीन देरी अवैध है। न्यायालय ने समय सीमाएँ

तय कीं और अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके  दस विधेयकों को अनुमति प्राप्त माना।
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नवंबर 2025, पाँच न्यायाधीश, अनुच्छेद 143 के  अंतर्गत राष्ट्रपति के  संदर्भ पर: न्यायालय समय सीमाएँ  तय नहीं

कर सकते और मानित अनुमति घोषित नहीं कर सकते। परंतु लंबी और बिना कारण की निष्क्रियता सीमित

न्यायिक पुनर्विलोकन के  अधीन है: न्यायालय राज्यपाल को निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है, यह नहीं कि क्या

निर्णय लें।

सितंबर ने क्या दिखाया
कोई  समय सीमा न होने से राष्ट्रपति के  विचार के  लिए आरक्षण वह रास्ता बन गया है जिससे किसी राज्य

विधेयक को रोका जा सकता है: अनुच्छेद 201 की घड़ी की कोई  सीमा नहीं है।

पंजाब के  मामले में एक न्यायाधीश ने कहा कि हर बार राज्य को प्रश्न भेजे जाने पर समय फिर से शुरू होता है।

राज्यपाल का "स्पष्टीकरण" माँगना ऐसा कदम है जिसे संविधान सूचीबद्ध नहीं करता।

संघीय प्रश्न
राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और उनके  प्रसादपर्यं त पद धारण करते हैं, परंतु वे राज्य के  संवैधानिक

प्रमुख हैं।

वे राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, सिवाय वहाँ के  जहाँ संविधान विवेक देता है।

निर्वाचित विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को रोकना एक नियुक्त पद को एक निर्वाचित पद के  विरुद्ध खड़ा

करता है।

दूसरा विचार: राज्यपाल वहाँ एक अंकु श हैं जहाँ कोई  राज्य कानून किसी कें द्रीय कानून या संविधान से टकरा

सकता है, जो आरक्षण का उद्दे श्य है।

उद्धृत करने योग्य मामले
Shamsher Singh v. State of Punjab (1974): राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर

कार्य करते हैं।

Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016): राज्यपाल का विवेक उतने तक सीमित है जितना संविधान

स्पष्ट रूप से देता है।

State of Punjab v. Principal Secretary to the Governor (2023): राज्यपाल किसी विधेयक को

दबाकर नहीं बैठ सकते; अनुमति रोकने का अर्थ है उसे विधानमंडल को लौटाना।

State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2025): समय सीमाएँ  और मानित अनुमति।

In re Assent, Withholding or Reservation of Bills (2025): राष्ट्रपति का संदर्भ; कोई  न्यायिक

समय सीमा नहीं, निष्क्रियता का सीमित पुनर्विलोकन।
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आगे की राह

अनुच्छेद 200 और 201 में समय सीमा लिखी जाए; सरकारिया आयोग ने मानदंड सुझाए थे और पुंछी

आयोग ने छह महीने का प्रस्ताव रखा था।

आरक्षण को उन विधेयकों तक सीमित किया जाए जो किसी कें द्रीय कानून से टकराते हों या उच्च
न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालते हों।

अनुमति रोकने या विधेयक आरक्षित करने पर लिखित कारण आवश्यक हों।

राज्यपालों की नियुक्ति मुख्यमंत्री से परामर्श के  बाद हो, जैसा दोनों आयोगों ने सलाह दी थी।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

अनुच्छेद 200: राज्यपाल के  विकल्प। अनुच्छेद 201: राष्ट्रपति के  विचार के  लिए आरक्षित विधेयक।

धन विधेयक को पुनर्विचार के  लिए लौटाया नहीं जा सकता।

जो विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डाले, उसे आरक्षित करना अनिवार्य है।

अनुच्छेद 143 के  अंतर्गत राय परामर्शी होती है।

राज्य विधानमंडल द्वारा आरक्षित विधेयक को फिर से पारित करने पर भी राष्ट्रपति अनुमति देने के  लिए

बाध्य नहीं हैं।

स्रोत: The Hindu, 21 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 20 Nov 2025, thehindu.com · LiveLaw, 25 Sep 2026,

livelaw.in · ThePrint, 18 Sep 2026, theprint.in

2.1.2 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958

प्रारंभिक परीक्षा

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA), 1958 अशांत घोषित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ

देता है।

क्या बदला

26 Sep 2026 संक्षिप्त गृह मंत्रालय ने इसे 1 अक्टूबर 2026 से छह महीने के  लिए पूरे मणिपुर में, पाँच घाटी ज़िलों के  13

पुलिस थानों को छोड़कर, और नागालैं ड और अरुणाचल प्रदेश के  कु छ हिस्सों में बढ़ा दिया। धारा 3 के  तहत कें द्र या राज्य

किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकता है। The Hindu, 26 Sep 2026, thehindu.com

2.2  राजकोषीय संघवाद (मूल स्थान अर्थव्यवस्था में, यहाँ संकेत)

2.2.1  बिक्री कर पर अधिभार लगाने की राज्यों की शक्ति
प्रारंभिक और मुख्य

क्या कोई  राज्य राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के  अंतर्गत वस्तुओं  की बिक्री पर कर लगाने की अपनी शक्ति के  तहत बिक्री

कर पर गणना किया गया अधिभार या अतिरिक्त कर लगा सकता है, यह इस बात का प्रश्न है कि न्यायालय किसी कर की

वास्तविक प्रकृ ति कै से तय करते हैं।
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अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची की संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के  माध्यम से विधायी शक्ति का बँटवारा

करता है।

सार और तत्त्व (pith and substance) का सिद्धांत उस कानून की वास्तविक प्रकृ ति तय करता है जो एक से

अधिक सूचियों की प्रविष्टियों में आता प्रतीत होता है।

S. Kodar v. State of Kerala (1974) ने कारोबार की सीमाओं  वाले अतिरिक्त बिक्री कर को सार रूप में बिक्री

पर कर मानकर वैध ठहराया।

India Cements (1990) को 2024 में Mineral Area Development Authority में नौ न्यायाधीशों की

पीठ ने पलट दिया, जिसने Kodar का समर्थ न के  साथ उल्लेख किया था।

क्या बदला

22 Sep 2026 नया

22 सितंबर 2026 को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने Arjun Flour Mills v. State of Orissa में

निर्णय सुरक्षित रखा, जो 6 अक्टूबर 1999 को भेजा गया संदर्भ था।

ओडिशा के  कानून ने कारोबार के  अनुसार श्रेणीबद्ध अतिरिक्त कर लगाया था, और व्यापारियों का तर्क  था कि

ऐसा कर वस्तुओं की बिक्री पर कर नहीं है।

मूल प्रश्न यह है कि क्या किसी कर का माप, यानी कारोबार या पहले से देय बिक्री कर, उसकी प्रकृ ति बदल

सकता है।

2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के  बाद भी प्रविष्टि 54 राज्यों को कच्चे पेट्रोलियम, डीज़ल, पेट्रोल,

प्राकृ तिक गैस, विमानन टरबाइन ईं धन और मादक शराब पर कर लगाने देती है, इसलिए यह निर्णय राज्यों के  बचे

हुए बिक्री कर आधार को नियंत्रित करेगा।

मुख्य परीक्षा: यदि माप ही प्रकृ ति तय करता है, तो कारोबार के  अनुसार श्रे णीबद्ध कर आय या व्यवसाय पर कर के  रूप में

सूची II से बाहर जा सकते हैं, जिससे GST के  बाद राज्यों का पहले से छोटा कर आधार और सिकु ड़ जाएगा।

Supreme Court Observer, 22 Sep 2026, scobserver.in · LiveLaw, 22 Sep 2026, livelaw.in

2.2.2 

Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 and the 

States' power to tax minerals

प्रारंभिक और मुख्य नया जोड़ा गया

25 Sep 2026 झारखंड ने 14 सितंबर को कहा कि वह इस अधिनियम के  विरुद्ध उच्चतम न्यायालय जाएगा; कर्ना टक, के रलम

और तेलंगाना ने अगस्त में कहा था कि वे इसे संयुक्त रूप से चुनौती देंगे। सितंबर के  अंत तक किसी भी राज्य ने चुनौती दायर

नहीं की थी। The Indian Express, 25 Sep 2026, indianexpress.com · The Hindu, 17 Sep 2026, thehindu.com · UNI,

14 Sep 2026, uniindia.com · Business Standard, 20 Aug 2026, business-standard.com

पहले की कवरेज: Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 and the

States' power to tax minerals, August 2026

2.3  अंतरराज्यीय संबंध, परिषदें, सीमा और जल विवाद

2.3.1 सोन समझौता
प्रारंभिक और मुख्य
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सोन समझौता सोन नदी के  पानी को बाँटता है, जो दाहिने तट की एक सहायक नदी है, मध्य प्रदेश में अमरकं टक के  पास

निकलती है और पटना के  पास गंगा में मिलती है।

इसका पानी पहली बार 1973 के  बाणसागर समझौते के  अंतर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अविभाजित बिहार के

बीच बाँटा गया था।

किसी नदी का मामला तय करने के दो रास्ते

संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को यह अधिकार देता है कि वह अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के  निपटारे के  लिए

कानून बनाए, और अदालतों को उनसे बाहर रखे।

अंतर राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter State River Water Disputes Act, 1956) वही

कानून है, जिसके  अंतर्गत किसी राज्य के  माँगने पर कें द्र एक अधिकरण गठित करता है।

दूसरा रास्ता बातचीत से हुआ समझौता है, जो बिना किसी अधिकरण के  ही राज्यों को बाध्य करता है।

वे कौन सा रास्ता लेते हैं, इससे तय होता है कि पानी कितने समय तक बिना बँटे रहता है।

क्या बदला

1 Sep 2026

बिहार और झारखंड ने सोन के  जल के  बँटवारे पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे 2000 में

झारखंड के  अलग होने के  बाद से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया।

अविभाजित बिहार के  पास बाणसागर समझौता के  अंतर्गत जो 77.5 लाख एकड़ फु ट था, उसमें से बिहार को

57.5 लाख एकड़ फु ट और झारखंड को 20 लाख एकड़ फु ट मिलेंगे।

The Indian Express, 1 Sep 2026, indianexpress.com

चर्चा में स्थान

सोन नदी · भारत (मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार) · गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी, जो अमरकं टक के  पास निकलती है और

पटना के  पास गंगा से मिलती है

1 Sep 2026: बिहार और झारखंड ने इसके  पानी के  बँटवारे पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे 2000 से चला आ रहा
विवाद समाप्त हुआ।

2.4  राजभाषा

2.4.1 उच्चतम न्यायालय की भाषा के रूप में अंग्रेज़ी
प्रारंभिक परीक्षा

अनुच्छेद 348(1)(a) अंग्रेज़ी को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा बनाता है, जब तक संसद अन्यथा

उपबंध न करे।

क्या बदला

25 Sep 2026 संक्षिप्त 25 सितंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने हिंदी को अपनी भाषा बनाने की याचिका खारिज करते

हुए कहा कि कोई  न्यायालय संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। निर्णयों के  हिंदी सारांश चरणों में शुरू किए जा रहे हैं।

LiveLaw, 25 Sep 2026, livelaw.in
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3 चुनाव

3.1  निर्वाचन आयोग और चुनावों का संचालन

3.1.1  निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करे: विभाजित निर्णय
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

23 सितंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन

आयुक्तों की नियुक्ति के  2023 के  कानून को दी गई  चुनौती पर बँट गई । दोनों न्यायाधीशों ने मामला भारत के

मुख्य न्यायाधीश को संविधान पीठ (Constitution Bench) गठित करने के  लिए भेज दिया।

पृष्ठभूमि
अनुच्छेद 324(2): राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, संसद द्वारा

बनाए गए किसी कानून के  अधीन।

सत्तर वर्ष से अधिक समय तक ऐसा कोई  कानून नहीं था, और उस समय की सरकार सदस्यों को चुनती थी।

Anoop Baranwal (2023) में पाँच न्यायाधीशों ने निर्देश दिया कि जब तक संसद कानून न बनाए, तब तक

प्रधानमंत्री, विपक्ष के  नेता और भारत के  मुख्य न्यायाधीश की एक समिति राष्ट्रपति को सलाह देगी।

इसके  बाद संसद ने 2023 का अधिनियम पारित किया। इसकी धारा 7 मुख्य न्यायाधीश के  स्थान पर

प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक संघीय कै बिनेट मंत्री को रखती है।

विभाजित निर्णय

ऐसा निर्णय जिसमें दो न्यायाधीशों की पीठ के  न्यायाधीश
असहमत हों, जिससे मामला बड़ी पीठ के  पास जाता है।
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निर्वाचन आयोग को चुनने के  तीन तरीके : 2023 से पहले, उच्चतम न्यायालय की अंतरिम समिति के  अंतर्गत, और 2023 के  अधिनियम के  अंतर्गत।

स्रोत: Jaya Thakur v. Union of India, Supreme Court, 2026

दोनों न्यायाधीशों ने क्या कहा
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता: किसी बड़ी पीठ की आवश्यकता नहीं है। एक स्वतंत्र आयोग संवैधानिक योजना का

भाग है, और, उनके  प्रथम दृष्टया विचार में, समिति में बैठा मंत्री शायद ही प्रधानमंत्री से असहमत हो सकता है।

आयोग को न के वल स्वतंत्र होना चाहिए बल्कि स्वतंत्र दिखना भी चाहिए।
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न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा: क्या संसद के  लिए किसी तटस्थ सदस्य को शामिल करना आवश्यक है, यह कभी तय

नहीं हुआ, और दो न्यायाधीशों को इसे तय नहीं करना चाहिए।

दोनों ने मुख्य न्यायाधीश से संवैधानिक प्रश्नों के  लिए स्थायी पाँच न्यायाधीशों की पीठ पर विचार करने को कहा,

यह देखते हुए कि संदर्भ वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं।

संवैधानिक प्रश्न
याचिकाकर्ता: जिस समिति में सरकार के  पास तीन में से दो मत हों, वह चुनाव कराने वाले निकाय पर

कार्यपालिका का नियंत्रण लौटा देती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढाँचे का भाग हैं।

संघ: अनुच्छेद 324(2) यह विषय स्पष्ट रूप से संसद पर छोड़ता है, जो जनता के  प्रति उत्तरदायी है। न्यायालय

की समिति एक अस्थायी व्यवस्था थी, जैसा स्वयं न्यायालय ने कहा।

पाँच न्यायाधीशों के  सामने प्रश्न: क्या संसद को खुली छू ट है, या मूल ढाँचा कार्यपालिका से स्वतंत्र चयनकर्ता की

माँग करता है?

मूल ढाँचा

संविधान की वे विशेषताएँ  जिन्हें संसद संशोधन द्वारा भी नहीं

हटा सकती।

क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त अकेले कार्य कर सकते हैं?
29 सितंबर को सुनवाई  के  लिए ली गई  एक अलग याचिका कहती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अन्य दो

सदस्यों की सहमति के  बिना निर्णय लिए।

2023 का अधिनियम कहता है कि जब सदस्यों में मतभेद हो, तो बहुमत का मत मान्य होता है।

संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने से अन्य दो की तुलना में अधिक मज़बूती से बचाता है, जिन्हें

उनकी सिफ़ारिश पर हटाया जा सकता है।

संविधान पीठ

कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ जो संविधान के  अर्थ पर
किसी सारवान प्रश्न का निर्णय करती है।

उद्धृत करने योग्य मामले
Anoop Baranwal v. Union of India (2023): भारत के  मुख्य न्यायाधीश सहित अंतरिम समिति।

T.N. Seshan v. Union of India (1995): बहुसदस्यीय आयोग को सही ठहराया; मुख्य निर्वाचन आयुक्त

बराबर वालों में प्रथम हैं, और निर्णय बहुमत से होते हैं।

Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975): स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढाँचे का भाग हैं।

Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner (1978): अनुच्छेद 324 शक्ति का भंडार

है, जिसका प्रयोग निष्पक्षता से होना चाहिए।
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आगे की राह

ऐसी चयन समिति जिसमें कार्यपालिका का बहुमत न हो; विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री,

विपक्ष के  नेता और भारत के  मुख्य न्यायाधीश का प्रस्ताव रखा था।

तीनों सदस्यों को हटाए जाने से समान सुरक्षा।

सरकार के  अधीन सेवानिवृत्ति के  बाद पद पर रोक।

एक स्वतंत्र सचिवालय और व्यय संचित निधि पर भारित हों।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

अनुच्छेद 324(2): राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, संसद द्वारा बनाए गए कानून के  अधीन।

अनुच्छेद 324(5): मुख्य निर्वाचन आयुक्त को के वल उच्चतम न्यायालय के  न्यायाधीश की तरह हटाया

जा सकता है; अन्य आयुक्तों को के वल उनकी सिफ़ारिश पर।

2023 का अधिनियम: प्रधानमंत्री, विपक्ष के  नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के  नेता) और एक कै बिनेट

मंत्री की समिति।

अनुच्छेद 145(3): संविधान की व्याख्या के  किसी सारवान प्रश्न के  लिए कम से कम पाँच न्यायाधीश।

आयोग 1993 से तीन सदस्यीय निकाय है।

स्रोत: The Hindu, 23 Sep 2026, thehindu.com · Supreme Court Observer, 23 Sep 2026, scobserver.in · Supreme

Court Observer, 29 Sep 2026, scobserver.in · LiveLaw, 23 Sep 2026, livelaw.in

3.2  निर्वाचक नामावली, मतदान और प्रौद्योगिकी

3.2.1 मतगणना के लिए टोटलाइज़र मशीनें
प्रारंभिक परीक्षा

टोटलाइज़र मतगणना से पहले कई  मतदान कें द्रों के  मतों को मिला देता है, ताकि किसी बूथ के  मतदान का स्वरूप

प्रकट न हो।

क्या बदला

6 Sep 2026 संक्षिप्त उच्चतम न्यायालय ने टोटलाइज़र के  उपयोग पर संघ और निर्वाचन आयोग के  विचार माँगे, जिनका

उद्दे श्य मत की गोपनीयता की रक्षा करना है। LiveLaw, 6 Sep 2026, livelaw.in
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3.2.2  Special Intensive Revision of electoral rolls प्रारंभिक और मुख्य नया जोड़ा गया

28 Sep 2026 सितंबर के  अंत तक पश्चिम बंगाल के  अपीलीय न्यायाधिकरणों ने नाम जोड़ने या हटाने के  विरुद्ध लगभग 38 लाख

अपीलों में से के वल थोड़े हिस्से का ही निपटारा किया था। दो निर्वाचन आयुक्तों ने फॉर्म 6 में उस बदलाव के  विरुद्ध औपचारिक

असहमति दर्ज की, जो पूछता है कि आवेदक, उसके  माता या पिता में से कोई  या दादा या दादी में से कोई  पिछले पुनरीक्षण की

मतदाता सूची में था या नहीं। उनका मत था कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में संशोधन किए बिना किसी वैधानिक

फॉर्म को बदला नहीं जा सकता। The Hindu, 28 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 27 Sep 2026, thehindu.com ·

The Hindu, 18 Sep 2026, thehindu.com

पहले की कवरेज: Special Intensive Revision of electoral rolls, August 2026

3.3  राजनीतिक दल और उनका वित्तपोषण

3.3.1  दलों में विभाजन और चुनाव चिह्न आदेश
प्रारंभिक परीक्षा

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के  पैराग्राफ 15 के  तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) तय करता है

कि किसी मान्यता प्राप्त दल के  भीतर कौन सा प्रतिद्वंद्वी समूह वही दल है और उसके  नाम और चिह्न का हकदार है।

Sadiq Ali v. Election Commission of India (1971) में उच्चतम न्यायालय ने इस शक्ति को वैध ठहराया

और दल के  विधायी और संगठनात्मक अंगों में बहुमत समर्थ न की कसौटी को स्वीकार किया।

अंतिम निर्णय होने तक ECI नाम और चिह्न को स्थगित (फ़्रीज़) कर सकता है और प्रत्येक समूह को अंतरिम नाम और

चिह्न दे सकता है, अक्सर उपचुनावों से पहले।

क्या बदला

28 Sep 2026 नया

17 सितंबर 2026 को ECI ने दो समूहों के  प्रतिद्वंद्वी दावों पर एक अंतरिम आदेश से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस

के  नाम और चिह्न को स्थगित कर दिया।

18 सितंबर को उसने उपचुनावों के  लिए दोनों समूहों को अंतरिम नाम और चिह्न आवंटित किए।

28 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने गुटों को अपने अभिवचन पूरे करने के  लिए चार सप्ताह और ECI को विवाद

तय करने के  लिए तीन महीने दिए।

The Hindu, 28 Sep 2026, thehindu.com · LiveLaw, 24 Sep 2026, livelaw.in · LiveLaw, 28 Sep 2026, livelaw.in

4 संविधान और अधिकार

4.1  समानता और आरक्षण (अनुच्छेद 14 से 18)

4.1.1 महिला अधिवक्ताओं की यौन उत्पीड़न शिकायतें
मुख्य परीक्षा

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 नियोक्ताओं द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समितियों के

माध्यम से महिलाओं को काम पर उत्पीड़न से बचाता है।
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क्या बदला

18 Sep 2026 संक्षिप्त 18 सितंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह अधिनियम अधिवक्ताओं पर कठोरता से

लागू नहीं हो सकता, जिनका कोई  नियोक्ता नहीं होता। उसने संघ और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया से हर न्यायालय और

अधिकरण को शामिल करने वाले विनियम बनाने का आग्रह किया। LiveLaw, 18 Sep 2026, livelaw.in

4.2  स्वतंत्रताएँ, निजता और दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 से 22)

4.2.1  राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निवारक निरोध
प्रारंभिक और मुख्य

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 सुरक्षा या लोक व्यवस्था के  प्रतिकू ल कार्यों को रोकने के  लिए किसी व्यक्ति को बिना

मुकदमे के  निरुद्ध करने की अनुमति देता है।

क्या बदला

29 Sep 2026 संक्षिप्त 29 सितंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने एक निरोध को रद्द किया और कहा कि पुलिस के

समक्ष स्वीकारोक्ति अके ले निरोध को उचित नहीं ठहरा सकती। उसने कहा कि ज़मानत आदेश को विफल करने के  लिए इस

अधिनियम का प्रयोग दंडात्मक है, और राज्य पर ₹10 लाख का हर्जाना लगाया। LiveLaw, 29 Sep 2026, livelaw.in

4.2.2 जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर उच्च स्तरीय समिति: राज्यों को उसकी प्रश्नावली
मुख्य परीक्षा

जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर उच्च स्तरीय समिति का गठन गृह मंत्रालय ने 26 मई  2026 को किया।

क्या बदला

28 Sep 2026 संक्षिप्त उसने राज्यों को पिछले 15 वर्षों के  धर्म के  अनुसार आँकड़े माँगते हुए 35 प्रश्न भेजे। कानूनी बिंदु:

राज्य व्यक्तिगत आँकड़े के वल कानून के  द्वारा, किसी वैध उद्दे श्य के  लिए और आनुपातिक रूप से एकत्र कर सकता है (K.S.

Puttaswamy v. Union of India, 2017)। The Hindu, 28 Sep 2026, thehindu.com

4.2.3  Vande Mataram and the national honour law प्रारंभिक और मुख्य नया जोड़ा गया

22 Sep 2026 22 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने कें द्र से कहा कि धर्म या अंतरात्मा के  कारणों से वंदे मातरम् पूरा या आंशिक

रूप से न गाने वाले व्यक्ति के  लिए उसे कोई  आपराधिक परिणाम अपेक्षित नहीं है। वह संशोधित धारा 3 को मौलिक अधिकारों

की कसौटी पर परखेगा, एक ऐसी याचिका पर जो यह भी बताती है कि अधिनियम राष्ट्रीय गीत को परिभाषित नहीं करता। The

Hindu, 22 Sep 2026, thehindu.com · LiveLaw, 22 Sep 2026, livelaw.in

पहले की कवरेज: Vande Mataram and the national honour law, August 2026

5 कार्यपालिका

5.1  सिविल सेवाएँ और प्रशासनिक सुधार

5.1.1 अनुच्छेद 311 और पद से हटाने वाले अधिकारी का पद
प्रारंभिक परीक्षा
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अनुच्छेद 311(1) किसी लोक सेवक को उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के  अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पदच्युत किए

जाने पर रोक लगाता है।

क्या बदला

24 Sep 2026 संक्षिप्त 24 सितंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब हटाने वाला अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी
के  समकक्ष हो, तो इस रोक का उल्लंघन नहीं होता। LiveLaw, 24 Sep 2026, livelaw.in

6  न्यायपालिका

6.1  न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और जवाबदेही

6.1.1 उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति
प्रारंभिक और मुख्य

उच्चतम न्यायालय के  न्यायाधीश अनुच्छेद 124(2) के  तहत और उच्च न्यायालयों के  न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के  तहत,

भारत के  मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों के  कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर नियुक्त किए जाते हैं।

कॉलेजियम व्यवस्था द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) और तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) से आई  है;

कार्यपालिका प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of Procedure) के  तहत नियुक्ति करती है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।

उच्चतम न्यायालय की संख्या संसद तय करती है, और अगस्त 2026 के  एक अधिनियम ने इसे मुख्य न्यायाधीश के

अतिरिक्त 37 न्यायाधीश कर दिया।

क्या बदला

28 Sep 2026 नया

मुख्य न्यायाधीश ने कॉलेजियम की सिफ़ारिशों पर संघ के  कार्रवाई  करने की निश्चित समय सीमा माँगने वाली

2018 की एक याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति दी।

Indrakala Joginder Nanda v. High Court of Bombay में न्यायालय ने इस नियम पर पुनर्विचार से

इनकार किया कि पारिवारिक न्यायालय के  न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के  तहत उच्च न्यायालय में पदोन्नति के  पात्र

नहीं हैं।

28 सितंबर 2026 को कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय के  लिए उच्च न्यायालयों के  तीन मुख्य न्यायाधीशों की

सिफ़ारिश की; न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल 2026 में प्रस्तावित दूसरी महिला होंगी।

मुख्य परीक्षा: खुले प्रश्न समय के  हैं: संघ किसी सिफ़ारिश को कितने समय तक रोक सकता है, और क्या कोई  न्यायालय

उसके  लिए समय सीमा तय कर सकता है।

The Hindu, 28 Sep 2026, thehindu.com · LiveLaw, 8 Sep 2026, livelaw.in · LiveLaw, 13 Sep 2026, livelaw.in

6.1.2  न्यायपालिका पर पाठ्यपुस्तक का अध्याय
मुख्य परीक्षा
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उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 8 की एक पाठ्यपुस्तक में

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक अध्याय का स्वतः संज्ञान लिया।

क्या बदला

9 Sep 2026 संक्षिप्त 9 सितंबर 2026 को मामला बंद करते हुए न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में न्यायालयों की

रचनात्मक आलोचना आवश्यक है। उसने कहा कि असत्यापित आलोचना का विद्यालयी पाठ्यक्रम में कोई  स्थान नहीं है।

LiveLaw, 9 Sep 2026, livelaw.in

6.2  न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायालयों की पहुँच

6.2.1 अनुच्छेद 142 के तहत रद्द किए गए विरोध प्रदर्शन के मामले
प्रारंभिक परीक्षा

अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष किसी मामले में  पूर्ण न्याय करने के  लिए आवश्यक कोई  भी आदेश

देने की शक्ति देता है।

क्या बदला

1 Sep 2026 संक्षिप्त 1 सितंबर 2026 को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने जुलाई  2026 में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा

(NEET) को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों पर छात्रों के  विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों को रद्द करने के  लिए अनुच्छेद 142 का

प्रयोग किया। उसने नए मामले दर्ज  न करने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्ज की, और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के

विरुद्ध मामलों की गुंजाइश छोड़ी। Supreme Court Observer, 1 Sep 2026, scobserver.in

6.3  लंबित मामले, न्यायालय सुधार और अधिकरण

6.3.1  ज़िला न्यायाधीश 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त होंगे
प्रारंभिक परीक्षा

ज़िला न्यायालयों के  न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु राज्य सेवा नियमों से तय होती है।

क्या बदला

1 Sep 2026 संक्षिप्त 1 सितंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने सात राज्यों को अपने नियम संशोधित करने का

निर्देश दिया ताकि न्यायिक अधिकारी 60 के  स्थान पर 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त हों। अगस्त में उसने कहा था कि न्यायिक

अधिकारी सरकारी सेवक नहीं हैं और उनकी सेवानिवृत्ति आयु भिन्न हो सकती है। Supreme Court Observer, 1 Sep

2026, scobserver.in

6.3.2  Tribunals and the National Tribunals Commission संक्षिप्त नया जोड़ा गया

15 Sep 2026 15 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने कें द्र को निर्देश दिया कि नई  नियुक्तियाँ होने तक कार्यरत न्यायाधिकरण

सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। LiveLaw, 15 Sep 2026, livelaw.in
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7 संवैधानिक, सांविधिक और नियामक निकाय

7.1  अधिकार और सत्यनिष्ठा निकाय (मानव अधिकार, सूचना, सतर्कता, लोकपाल)

7.1.1 मानव अधिकार न्यायालय
प्रारंभिक परीक्षा

मानव अधिकार न्यायालय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के  तहत प्रत्येक ज़िले में मानव अधिकारों के

उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों के  विचारण के  लिए स्थापित किए जाते हैं।

क्या बदला

13 Sep 2026 संक्षिप्त Sayad Asifulla v. State of Karnataka में उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक राज्य मानव

अधिकार न्यायालय नियम, 2006 को वैध ठहराया। उसने कहा कि कोई  व्यक्ति सीधे मानव अधिकार न्यायालय जा सकता

है। LiveLaw, 13 Sep 2026, livelaw.in
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वैश्विक मामले और अंतरराष्ट्रीय संबंध

8 पड़ोस

8.1  चीन और सीमा

8.1.1 भारत और चीन: सीमा वार्ता और शी जिनपिंग की यात्रा
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

12 सितंबर 2026 को BRICS शिखर सम्मेलन के  इतर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई  दिल्ली में

वार्ता की, जो लगभग सात वर्षों में शी की पहली भारत यात्रा और 2020 की गलवान झड़प के  बाद पहली

यात्रा थी। 25 अगस्त को विशेष प्रतिनिधियों ने सीमा परिसीमन में "शीघ्र और ठोस परिणाम" हासिल करने

पर सहमति दी थी।

पृष्ठभूमि
जून 2020 में गलवान घाटी की झड़प ने संबंध तोड़ दिए। सुधार अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख में गश्त पर बनी

सहमति से शुरू हुआ, फिर उड़ानें, वीज़ा और सीमा वार्ता की बहाली हुई ।

2003 में बनी विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था राजनीतिक समाधान चाहती है; इसका मुख्य परिणाम राजनीतिक

मानदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर 2005 का समझौता है, जिसे दोनों अब भी पैके ज समाधान का आधार

मानते हैं।

विशेष प्रतिनिधि

सीमा पर राजनीतिक वार्ता का नेतृत्व करने वाले दो अधिकारी:
भारत के  राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इस उद्दे श्य से नामित

एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी, इस समय विदेश मंत्री।

सीमा लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी है और उसका सीमांकन नहीं हुआ है; वास्तविक नियंत्रण रेखा वह है

जहाँ दोनों सेनाएँ  तैनात हैं।

वास्तविक नियंत्रण रेखा

सीमांकन रहित सीमा पर वह रेखा जहाँ भारतीय और चीनी

सेनाएँ  तैनात हैं; यह कहाँ से गुज़रती है, इस पर दोनों पक्ष
असहमत हैं।

शी पिछली बार 2019 में मामल्लपुरम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के  लिए आए थे।

सेनाओं को अलग करना और तनाव घटाना

(Disengagement and de escalation)

आमने सामने की स्थितियों से सैनिकों को पीछे हटाना, फिर क्षेत्र
में तैनात बलों को घटाना।
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भारत और चीन सीमा के  तीन क्षेत्र और तीन व्यापारिक दर्रे, तथा अक्टूबर 2024 से सितंबर 2026 तक नरमी के  चरण।

स्रोत: Ministry of External Affairs; The Hindu

अगस्त की वार्ता में किन बातों पर सहमति हुई
सीमा परिसीमन पर विशेषज्ञ समूह और सीमा प्रबंधन पर एक कार्य  समूह, ताकि पहले कम विवादित हिस्से

तय हों।
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सीमा परिसीमन

ज़मीन पर चिह्नित करने से पहले, मानचित्र पर यह तय करना
कि सीमा कहाँ से गुज़रती है।

पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में जनरल स्तर की व्यवस्था के  दो नए बैठक स्थल और दो नई  हॉटलाइन।

तीन सीमा व्यापार कें द्रों, शिपकी ला, लिपुलेख और नाथू ला, को फिर खोलना; शिपकी ला से व्यापार 1 अगस्त

को फिर शुरू हुआ।

कै लाश और मानसरोवर के  लिए तीर्थयात्रियों के  अधिक जत्थे; नदी आँकड़ा व्यवस्था की बैठक होगी।

सितंबर की बैठक ने क्या दिखाया
क्रम मूल मतभेद है। भारत: सीमा पर शांति सामान्य संबंधों का आधार है। चीन: संबंध और सीमा साथ साथ आगे

बढ़ें। दोनों के  आधिकारिक विवरणों ने इसे अनसुलझा छोड़ दिया।

दोनों ने माना कि मतभेद विवाद न बनें; भारत ने अपने तीन पारस्परिक सिद्धांत दोहराए: सम्मान, संवेदनशीलता

और हित।

कोई  नई  व्यवस्था नहीं; नरमी मौजूदा माध्यमों पर टिकी है।

पूर्वी क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश में, पहली कोर कमांडर बैठक ने सैन्य वार्ता को लद्दाख से आगे बढ़ाया।

भारत के हित
सीमा पर पूर्वानुमेयता, जिससे संसाधन और ध्यान मुक्त होते हैं।

व्यापार: 2025-26 में लगभग 151 अरब डॉलर, लगभग 112 अरब के  रिकॉर्ड घाटे के  साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा

सामग्री और दुर्लभ मृदा तत्वों में निर्भरता बीजिंग को दबाव का साधन देती है।

भारत ने मार्च 2026 से चीनी निवेश पर रोकें  ढीली की हैं, जबकि सुरक्षा जाँच बनाए रखी है।

सीमाएँ : अपनी ओर चीन का अवसंरचना निर्माण जारी है, और वह अब भी अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के  नाम

बदलता है, जिसे भारत ने अगस्त में फिर खारिज किया।

आगे की राह

कठिन क्षेत्रों से पहले विशेषज्ञ समूह को मध्य क्षेत्र पर परखना, जहाँ विवाद सबसे छोटा है।

तनाव घटाना: दोनों ओर की बड़ी तैनाती वापस लेना, जो सेनाओं को अलग करने से नहीं हुआ।

आर्थिक जुड़ाव के वल जाँच के  साथ बढ़ाना, और तीन संवेदनशील क्षेत्रों में निर्भ रता घटाना।

नदी आँकड़ों के  समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण करते रहना, क्योंकि बाढ़ कू टनीति की प्रतीक्षा

नहीं करती।
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प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था 2003 से है; राजनीतिक मानदंडों पर समझौता 2005 का।

25वाँ दौर: बीजिंग, 25 अगस्त 2026; 26वाँ दौर 2027 में भारत में होगा।

सीमा व्यापार कें द्र: शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश), लिपुलेख (उत्तराखंड), नाथू ला (सिक्किम)।

शी की पिछली यात्रा: मामल्लपुरम, अक्टूबर 2019।

चीन भारत के  आयात का सबसे बड़ा स्रोत है और उसके  साथ भारत का व्यापार घाटा सबसे बड़ा है।

चर्चा में स्थान

लिपुलेख दर्रा · भारत (उत्तराखंड) · काली नदी के  ऊपर भारत, नेपाल और तिब्बत के  त्रिसंधि स्थल पर एक हिमालयी दर्रा (नेपाल

कालापानी और लिम्पियाधुरा के  साथ इस पर दावा करता है)
12 Sep 2026: चीन के  साथ उन तीन सीमा व्यापार कें द्रों में से एक, जिन्हें फिर खोलने पर अगस्त की वार्ता में सहमति बनी।

गलवान घाटी · भारत (लद्दाख) · पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के  साथ, श्योक की सहायक गलवान नदी पर (वास्तविक
नियंत्रण रेखा पर)
12 Sep 2026: शी जिनपिंग की नई  दिल्ली यात्रा जून 2020 की गलवान झड़प के  बाद पहली थी।

मामल्लपुरम · भारत (तमिलनाडु) · चेन्नई  के  दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के  कोरोमंडल तट पर
12 Sep 2026: शी जिनपिंग की भारत की पिछली यात्रा अक्टूबर 2019 में वहाँ हुआ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन थी।

कै लाश और मानसरोवर · चीन (तिब्बत) · पश्चिमी तिब्बत में सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र के  उद्गम के  पास कै लाश पर्वत और

मानसरोवर झील
12 Sep 2026: अगस्त की वार्ता में तीर्थ यात्रियों के  और जत्थों पर सहमति बनी; सितंबर की बैठक ने संबंधों में नरमी को आगे बढ़ाया।

स्रोत: The Hindu, 10 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 12 Sep 2026, thehindu.com · ThePrint, 12 Sep 2026,

theprint.in · Reuters, 12 Sep 2026 · The Hindu, 25 Aug 2026, thehindu.com · The Hindu, 26 Aug 2026,

thehindu.com · ThePrint, 26 Aug 2026, theprint.in · News On AIR, 1 Aug 2026, newsonair.gov.in · DD India, 11

Aug 2026, ddindia.co.in · The Hindu, 8 Aug 2026, thehindu.com · News On AIR, 20 Jun 2026, newsonair.gov.in ·

News On AIR, 28 Jul 2026, newsonair.gov.in

8.1.2 ब्रह्मपुत्र और चीन
प्रारंभिक और मुख्य

विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र

भारत और चीन का वह निकाय जो 2006 में  साझा नदियों पर
वार्ता के  लिए बनाया गया, जिसके  अंतर्गत चीन भारत को बाढ़
ऋतु के  आँकड़े देता है।

संयुक्त राष्ट्र  जलधारा अभिसमय

साझा नदियों पर 1997 की संयुक्त राष्ट्र संधि, जिसमें
न्यायसंगत उपयोग, कोई  महत्वपूर्ण क्षति न पहुँ चाना, और
ऊपरी क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों की पूर्व सूचना देना अपेक्षित है।

ब्रह्मपुत्र तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो है, इसलिए चीन उस पर जो भी बनाता है, भारत और बांग्लादेश उसके  नीचे की ओर

पड़ते हैं।



38 / 153vidbodh.com/hi/current-affairs?edition=2026-09

The Indian Express, 7 सितंबर 2026 और The Hindu, 6 सितंबर 2026 से

कोई संधि नहीं

भारत और चीन के  बीच कोई  जल संधि नहीं है, के वल 2006 का विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (Expert Level

Mechanism) है।

यह एक परामर्शी माध्यम है जिससे चीन बाढ़ के  मौसम के  आँकड़े देता है, और यह चीन को किसी बात के  लिए बाध्य

नहीं करता।

दोनों में से कोई  भी देश 1997 के  संयुक्त राष्ट्र  जलधारा अभिसमय (UN Watercourses Convention) का

पक्षकार नहीं है, जो न्यायसंगत उपयोग, कोई  बड़ा नुकसान न पहुँ चाने और ऊपरी धारा के  कामों की पूर्व सूचना की

अपेक्षा करता है।

ग्रेट बेंड पर बाँध

चीन ने जुलाई  2025 में ग्रेट बेंड पर एक बाँध बनाना शुरू किया, जिसे उसके  विश्लेषक लगभग 60 GW का आँकते

हैं, यानी थ्री गॉर्जेस का तीन गुना।

पानी को सुरंग से मोड़ा जा सकता है, इसलिए भारत नीचे की ओर पड़ने वाले असर को आँक नहीं सकता।

तिब्बती पठार पर 14,000 से अधिक हिमनद झीलें बिखरी हैं, इसलिए ऊपरी धारा के  आँकड़े शिष्टाचार नहीं, बल्कि

एक चेतावनी प्रणाली का हिस्सा हैं।

क्या बदला

6 Sep 2026

The Hindu ने बताया कि नेपाल के  हिमनद ढहने से चीन की विशाल बाँध योजना रुकने की संभावना नहीं है,

यद्यपि पठार की हिमनद झीलें उसकी दक्षिणी सीमाओं के  पास सबसे तेज़ी से बढ़ रही हैं।

The Hindu, 6 Sep 2026

1997

संयुक्त राष्ट्र  जलधारा अभिसमय; भारत और चीन में से कोई  शामिल नहीं हुआ

2002

ब्रह्मपुत्र पर बाढ़ मौसम ज्ञापन

2005

सतलुज पर बाढ़ मौसम ज्ञापन

2017

डोकलाम गतिरोध के  दौरान चीन ने ब्रह्मपुत्र के  आँकड़े साझा करना बंद किया
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8.2  पाकिस्तान

8.2.1  India and Pakistan प्रारंभिक और मुख्य नया जोड़ा गया

26 Sep 2026 1 सितंबर को पाकिस्तान ने शंघाई  सहयोग संगठन की अध्यक्षता सँभाली और वह 2027 का शिखर सम्मेलन

आयोजित करेगा; विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसमें भाग लेने का निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। UN महासभा में
पाकिस्तान के  प्रधानमंत्री ने कश्मीर और सिंधु संधि का मुद्दा उठाया, और 26 सितंबर को भारत के  विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को

"आतंकवाद का आदतन अभ्यासी" कहा; यह संवाद सुरक्षा परिषद सुधार वाले पृष्ठ पर है। ThePrint, 1 Sep 2026,

theprint.in · ThePrint, 26 Sep 2026, theprint.in

पहले की कवरेज: India and Pakistan, August 2026

8.2.2  The Indus Waters Treaty in abeyance संक्षिप्त नया जोड़ा गया

26 Sep 2026 महासभा में पाकिस्तान के  प्रधानमंत्री ने कश्मीर और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया, और 26 सितंबर को भारत

के  विदेश मंत्री ने उत्तर में पाकिस्तान को आतंकवाद का नियमित अभ्यासी (serial practitioner of terrorism) कहा।

ThePrint, 26 Sep 2026, theprint.in

8.3  बांग्लादेश

8.3.1  The Ganga Waters Treaty and Farakka संक्षिप्त नया जोड़ा गया

24 Sep 2026 बांग्लादेश ने कहा कि वह सीधी द्विपक्षीय वार्ता के  माध्यम से भारत के  साथ एक नया संबंध चाहता है, और 23

सितंबर को उसने बेनापोल स्थल बंदरगाह के  रास्ते भारत से हिल्सा के  आयात को निलंबित कर दिया। News On AIR, 14 Sep

2026, newsonair.gov.in · News On AIR, 24 Sep 2026, newsonair.gov.in

8.4  नेपाल और भूटान

8.4.1  India and Nepal प्रारंभिक और मुख्य नया जोड़ा गया

26 Sep 2026 बाढ़ से नेपाल के  जलविद्युत संयंत्रों को नुक़सान पहुँ चने के  कारण भारत ने 31 दिसंबर 2026 तक मुज़फ़्फ़रपुर

और ढलके बर लाइन पर 600 MW तक बिजली निर्यात को मंज़ूरी दी। 26 सितंबर को नेपाल के  प्रधानमंत्री ने UN महासभा में

भारत को धन्यवाद दिया और हिमनद तथा भूस्खलन जोखिमों पर पूर्व चेतावनियाँ साझा करने के  लिए नेपाल, भारत और चीन के

संयुक्त नेतृत्व में एक हिमालयी जलवायु लचीलापन तंत्र का प्रस्ताव रखा। News On AIR, 14 Sep 2026, newsonair.gov.in ·

News On AIR, 26 Sep 2026, newsonair.gov.in

पहले की कवरेज: India and Nepal, August 2026

8.5  श्रीलंका और मालदीव

8.5.1  India and Sri Lanka संक्षिप्त नया जोड़ा गया

9 Sep 2026 रक्षा मंत्री की कोलंबो यात्रा में श्रीलंका वायु सेना की L70 विमान रोधी तोपों के  उन्नयन और कै डेट तथा रक्षा

कॉलेज संबंधों पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। श्रीलंका के  राष्ट्रपति ने दोहराया कि श्रीलंका के  क्षेत्र का उपयोग भारत की

सुरक्षा के  विरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। News On AIR, 9 Sep 2026, newsonair.gov.in
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9 समूह

9.1  BRICS और शंघाई सहयोग संगठन

9.1.1 भारत ने BRICS की मेज़बानी की: नई  दिल्ली घोषणा
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

भारत ने 12 और 13 सितंबर 2026 को भारत मंडपम, नई  दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की

मेज़बानी की। नेताओं ने 12 सितंबर को सर्वसम्मति से नई  दिल्ली घोषणा अपनाई , जिसमें शी जिनपिंग,

व्लादिमीर पुतिन और मसूद पेज़ेशकियान उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि
BRICS की शुरुआत ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन से हुई ; दक्षिण अफ़्रीका 2010 में जुड़ा। मिस्र, इथियोपिया,

ई रान और संयुक्त अरब अमीरात 2024 में और इंडोनेशिया 2025 में जुड़े: कु ल ग्यारह सदस्य।

अध्यक्षता संक्षिप्त नाम के  अक्षरों के  क्रम में बदलती है। यह 2012, 2016 और 2021 के  बाद भारत की चौथी

अध्यक्षता थी।

भारत के  विषय से संक्षिप्त नाम बनता था: Building for Resilience, Innovation, Cooperation

and Sustainability (लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के  लिए निर्माण)।

समूह के  बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, पर 2014 में फ़ोर्टालेज़ा में सहमति हुई  और इसका मुख्यालय शंघाई  में  है;

उज़्बेकिस्तान जून में इसका दसवाँ सदस्य बना।

सर्वसम्मति

ऐसा निर्णय जिस पर कोई  सदस्य आपत्ति न करे; एक सदस्य
भी किसी पाठ को रोक सकता है।

ग्लोबल साउथ

एशिया, अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका के  विकासशील देश, एक
राजनीतिक समूह के  रूप में।

रणनीतिक स्वायत्तता

किसी गुट से जुड़े बिना, हर मुद्दे  पर अपनी स्थिति स्वयं
तय करना।
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जुड़ने के  वर्ष के  अनुसार BRICS के  ग्यारह सदस्य, और नई  दिल्ली घोषणा ने क्या कहा और क्या छोड़ दिया।

स्रोत: Ministry of External Affairs; The Hindu

घोषणा में क्या कहा गया
इसने पहलगाम हमले की निंदा की और आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता तथा दोहरे मानदंडों के  अंत का आह्वान

किया, जिस पर कक्ष में ई रान और चीन की भी सहमति थी, यद्यपि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया।

इसने विकासशील देशों का अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली सुरक्षा परिषद की माँग की, और चीन तथा रूस ने

भारत और ब्राज़ील की बड़ी भूमिका के  समर्थन को दोहराया।
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इसने कहा कि एकतरफ़ा शुल्क व्यापार को विकृ त करते हैं और विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान व्यवस्था

बहाल करने को कहा।

इसने पश्चिम एशिया में अधिकतम संयम का आग्रह किया, जिसमें परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा शामिल है।

कज़ान (2024) और रियो (2025) की घोषणाओं के  विपरीत, इसमें यूक्रे न युद्ध का कोई  उल्लेख नहीं था।

बँटे हुए समूह को सँभालना
विस्तार ने प्रतिद्वंद्वियों को एक कक्ष में ला दिया: पश्चिम एशिया का युद्ध जारी रहते हुए ई रान और संयुक्त अरब

अमीरात। पहले की मंत्रिस्तरीय बैठकें  वक्तव्यों पर सहमत नहीं हो पाई  थीं।

शिखर सम्मेलन का पाठ रात भर में तय हुआ, जिसमें न तो अमेरिकी और इज़राइली हमलों का नाम लिया गया

और न ही ई रान के  पड़ोसियों पर हमलों का।

यूक्रे न पर छोड़ देने से बनी सहमति ने कक्ष को एकजुट रखा, लेकिन यह भारत की 2023 की G20 अध्यक्षता से

भिन्न है, जब उसने सहमत भाषा हासिल की थी।

ब्राज़ील के  राष्ट्रपति अपने चुनावों के  कारण नहीं आए; सऊदी अरब, जिसे गिना तो जाता है पर सदस्य के  रूप में

कभी पुष्टि नहीं हुई , ने अपने विदेश मंत्री को भेजा।

भारत के हित और प्रस्ताव
भारत ने अध्यक्षता का उपयोग BRICS को पश्चिम विरोधी धार से हटाकर विकास और सुधार की ओर ले जाने में

किया, और इसी तरह वह सदस्यता को अपनी पश्चिमी साझेदारियों के  साथ संतुलित रखता है।

इसने G20 की तरह एक त्रिमंडल (troika) का प्रस्ताव रखा, ताकि निर्णय एक अध्यक्ष से अगले तक जारी रहें;

वैश्विक शासन सुधार पर एक रोडमैप; और एक नाविक संकट नेटवर्क ।

त्रिमंडल (Troika)

पिछले, वर्तमान और अगले अध्यक्ष का मिलकर काम करना,

ताकि निर्णय आगे बढ़ें।

आतंकवाद पर भाषा एक कू टनीतिक उपलब्धि थी; व्यापार पर भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका के  साथ विवाद में

भारत का समर्थन करती है।

2027 में अध्यक्षता चीन करेगा: यह परीक्षा होगी कि भारत का संतुलन टिकता है या नहीं।

आगे की राह

त्रिमंडल और एक छोटे सचिवालय को संस्थागत बनाना, ताकि अध्यक्ष बदलने पर भी परिणाम बने रहें।

BRICS को व्यावहारिक रखना: स्थानीय मुद्राओं में भुगतान, बैंक, आपदा प्रतिक्रिया।

यह तय करना कि आपस में युद्धरत सदस्यों को कै से सँभाला जाए; दूसरी बार चुप्पी शायद संभव न हो।



43 / 153vidbodh.com/hi/current-affairs?edition=2026-09

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन: नई  दिल्ली, 12 और 13 सितंबर 2026; घोषणा 12 सितंबर को

अपनाई  गई ।

सदस्य: ग्यारह; सबसे नया इंडोनेशिया, 2025 में।

भारत की अध्यक्षताएँ : 2012, 2016, 2021, 2026। 2027 में अध्यक्षता चीन करेगा।

न्यू डेवलपमेंट बैंक पर फ़ोर्टालेज़ा (2014) में सहमति हुई  और इसका मुख्यालय शंघाई  में है।

घोषणा ने पहलगाम हमले की निंदा की और यूक्रे न का उल्लेख नहीं किया।

स्रोत: The Hindu, 12 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 12 Sep 2026, thehindu.com · ThePrint, 12 Sep 2026,

theprint.in · ThePrint, 12 Sep 2026, theprint.in · ThePrint, 31 Aug 2026, theprint.in · ThePrint, 13 Sep 2026,

theprint.in · Business Standard, 12 Sep 2026, business-standard.com · News On AIR, 13 Sep 2026,

newsonair.gov.in · The Hindu, 22 Jun 2026, thehindu.com · The Hindu, 23 Jun 2026, thehindu.com · The Hindu,

23 Jun 2026, thehindu.com · New Development Bank, 18 Jun 2026, ndb.int · The Hindu, 8 Jul 2026,

thehindu.com · The Hindu, 9 Jul 2026, thehindu.com · The Hindu, 16 Jul 2026, thehindu.com · PMIndia, 7 Jul

2026, pmindia.gov.in · DD India, 31 Aug 2026, ddindia.co.in

9.1.2  Shanghai Cooperation Organisation प्रारंभिक और मुख्य नया जोड़ा गया

28 Sep 2026 28 से 30 सितंबर तक भारत के  SCO राष्ट्रीय समन्वयक के  नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद
में योजना बैठक में भाग लिया। ThePrint, 28 Sep 2026, theprint.in

1 Sep 2026 1 सितंबर को बिश्के क में 26वें शिखर सम्मेलन में नेताओं ने बिश्के क घोषणा और SCO चार्टर में संशोधन के  एक

प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए: यह चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने के  लिए सार्वभौमिक कें द्र और मादक पदार्थ विरोधी

कें द्र को स्थायी बनाता है, "SCO भागीदार" की एक श्रेणी बनाता है और अंग्रेज़ी को आधिकारिक दर्जा देता है। प्रधानमंत्री ने बिना
दोहरे मानदंडों के  आतंकवाद के  पूरे तंत्र को समाप्त करने का आह्वान किया और पहले SCO सभ्यता संवाद मंच की मेज़बानी

की पेशकश की। 1 सितंबर को पाकिस्तान ने बारी से मिलने वाली अध्यक्षता सँभाली और वह 2027 का शिखर सम्मेलन

आयोजित करेगा; विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसमें भाग लेने का निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। Ministry of External

Affairs, 1 Sep 2026 · ThePrint, 1 Sep 2026, theprint.in

पहले की कवरेज: Shanghai Cooperation Organisation, August 2026

9.2  हिंद प्रशांत समूह (क्वाड, AUKUS, हिंद प्रशांत आर्थिक ढाँचा)

9.2.1  The Quad संक्षिप्त नया जोड़ा गया

25 Sep 2026 जापान के  रक्षा मंत्रालय ने हिंद प्रशांत रसद नेटवर्क  की संचालन प्रक्रियाएँ  तैयार करने के  लिए तोक्यो में आपदा

प्रतिक्रिया पर क्वाड का एक टेबलटॉप अभ्यास आयोजित किया। भारतीय तटरक्षक पोत शौनक चारों देशों के  सी राइडर्स के  साथ

चेन्नई  से रवाना हुआ, जिससे 26 मई  को नई  दिल्ली में घोषित Quad-at-Sea पोत पर्यवेक्षक मिशन शुरू हुआ। News On

AIR, 4 Sep 2026, newsonair.gov.in · News On AIR, 25 Sep 2026, newsonair.gov.in

9.3  G20 और G7

9.3.1 G20 मंत्रियों के सर्वसम्मत परिणाम, ह्यूस्टन 2026

प्रारंभिक परीक्षा

बीस देशों का समूह (G20) प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं  को एक साथ लाता है; 2026 में इसकी अध्यक्षता संयुक्त राज्य

अमेरिका के  पास है।
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क्या बदला

22 Sep 2026 संक्षिप्त ह्यूस्टन में तीन दिन की G20 बैठक में भारत ने अन्य सदस्यों के  साथ चार सर्वसम्मत परिणाम

अपनाए। ये स्वच्छ खाना पकाने के  लिए तरलीकृ त पेट्रोलियम गैस, ऊर्जा अवसंरचना के  लिए तेज़ अनुमतियाँ, एक

स्वैच्छिक जल पुनः उपयोग पहल और विविध महत्वपूर्ण  खनिज आपूर्ति शृंखलाओं  से संबंधित हैं। News On AIR, 22 Sep

2026, newsonair.gov.in

9.4  दक्षिण एशियाई और बंगाल की खाड़ी के समूह

9.4.1 कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन
प्रारंभिक परीक्षा

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन भारत, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और सेशेल्स का उनके  साझा समुद्री पड़ोस के  लिए

एक सुरक्षा समूह है।

क्या बदला

30 Sep 2026 संक्षिप्त भारत ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की नौवीं बैठक की

वर्चुअल मेज़बानी की, जिसमें इसके  2025-26 के  रोडमैप की समीक्षा हुई । यह समूह पाँच स्तंभों पर काम करता है: समुद्री

सुरक्षा, आतंकवाद रोधी कार्य, तस्करी, साइबर सुरक्षा और आपदा राहत। News On AIR, 30 Sep 2026, newsonair.gov.in

9.5  संपर्क गलियारे

9.5.1 भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा
प्रारंभिक और मुख्य

2023 में नई  दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) भारत से खाड़ी

होते हुए यूरोप तक बंदरगाहों, रेलमार्गों और के बलों का एक प्रस्तावित मार्ग है।

क्या बदला

23 Sep 2026 संक्षिप्त महासभा में खाड़ी सहयोग परिषद और अरब नेताओं से मिलते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के

राष्ट्रपति ने IMEC का समर्थन किया। उन्होंने तर्क  दिया कि ऊर्जा अवसंरचना को उन मार्गों से हटना चाहिए जिन्हें  ई रान रोक

सकता है, और होर्मुज़ के  बंद होने से यह तर्क  और मज़बूत होता है। मुख्य परीक्षा: होर्मुज़ जैसे अवरोध बिंदुओं से बचने वाला

गलियारा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के  लिए उपयोगी है, पर यह उस क्षेत्र की शांति पर निर्भर है जिससे होकर वह गुज़रता है।

News On AIR, 23 Sep 2026, newsonair.gov.in



45 / 153vidbodh.com/hi/current-affairs?edition=2026-09

10 वैश्विक संस्थाएँ

10.1  संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद सुधार

10.1.1  81वीं महासभा और सुरक्षा परिषद सुधार के  लिए भारत का पक्ष
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

26 सितंबर 2026 को विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र  की 81वीं महासभा को संबोधित किया, सुधारित

बहुपक्षवाद का आह्वान किया और आतंकवाद पर पाकिस्तान के  प्रधानमंत्री को उत्तर दिया। दो दिन पहले G4

ने सुरक्षा परिषद के  शीघ्र सुधार की माँग की थी। जुलाई  में भारत ने 2028-29 के  लिए अस्थायी सीट का

अभियान शुरू किया था।

पृष्ठभूमि
सुरक्षा परिषद में वीटो वाले पाँच स्थायी सदस्य और महासभा के  दो तिहाई  मत से दो वर्षों के  लिए चुने गए दस

अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत आठ कार्य काल पूरे कर चुका है, पिछला 2021-22 में।

वीटो

हर स्थायी सदस्य की परिषद के  किसी प्रस्ताव को रोकने
की शक्ति।

सुधार पर 2009 से अंतर सरकारी वार्ताओं  में चर्चा हो रही है, जिसमें कोई  एकल वार्ता पाठ नहीं है, और इसी

कारण कु छ आगे नहीं बढ़ता।

किसी भी बदलाव के  लिए अनुच्छेद 108 के  तहत चार्टर में संशोधन चाहिए: महासभा का दो तिहाई , और सभी

पाँच स्थायी सदस्यों सहित दो तिहाई  सदस्यों का अनुसमर्थन।

81वें सत्र के  अध्यक्ष बांग्लादेश के  विदेश मंत्री हैं, जो जून में चुने गए; यह महासचिव की अंतिम महासभा है,

उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।

अंतर सरकारी वार्ताएँ

सुरक्षा परिषद में सुधार पर 2009 से महासभा में  चल
रही प्रक्रिया।

सुधारित बहुपक्षवाद

संयुक्त राष्ट्र और अन्य निकायों को आज के  शक्ति वितरण के
अनुरूप बनाने के  लिए भारत का शब्द।
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सुरक्षा परिषद की पंद्रह सीटें, चार्टर संशोधन का अनुच्छेद 108 का मार्ग, और भारत की दावेदारी के  पीछे के  गठबंधन।

स्रोत: Charter of the United Nations; Ministry of External Affairs

भारत का पक्ष
दुनिया बहुध्रुवीय है; परिषद की स्थायी सदस्यता 1945 की है, और इसका एकमात्र विस्तार, निर्वाचित सीटों का,

1965 में हुआ। अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत के  पास कोई  स्थायी सीट नहीं है।

भारत पाठ आधारित वार्ताओं  की माँग करता है, ताकि पंक्ति दर पंक्ति वार्ता के  लिए कु छ हो।
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G4 (भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान) अधिक स्थायी और अस्थायी सीटें माँगता है; भारत विकासशील देशों के

L.69 समूह का सदस्य है और अफ़्रीकी संघ की साझा अफ़्रीकी स्थिति के  साथ साझा आधार खोजता है।

G4

भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, चार देश जो स्थायी सीटों
के  लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं।

इस तिमाही का समर्थन: लक्ज़मबर्ग; BRICS घोषणा में भारत और ब्राज़ील की बड़ी भूमिका के  लिए चीन और

रूस; भारत और ब्राज़ील तथा अफ़्रीका के  लिए स्थायी सीटों  के  पक्ष में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीका

(IBSA) के  मंत्री।

महासभा में आतंकवाद और पाकिस्तान
पाकिस्तान के  प्रधानमंत्री ने कश्मीर और सिंधु संधि का मुद्दा उठाया और 2025 के  युद्धविराम का श्रेय संयुक्त

राज्य अमेरिका को दिया।

भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे आतंकवाद का आदतन अभ्यासी कहा, कहा कि आतंकवाद को

सामान्य नहीं बनने दिया जाना चाहिए, और अपनी रक्षा के  अपने अधिकार को दोहराया।

1996 में प्रस्तावित भारत का अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय अब भी आतंकवाद की परिभाषा

पर अटका हुआ है।

भारत के हित
स्थायी सीट भारतीय विदेश नीति का सबसे पुराना लक्ष्य है; 2028-29 की अस्थायी सीट निकट का लक्ष्य है।

अगले महासचिव का चयन यह परीक्षा है कि ग्लोबल साउथ को बड़ी आवाज़ मिलती है या नहीं।

भारत स्वयं को आपदाओं में पहला प्रतिक्रियाकर्ता और क्षमता निर्माण में भागीदार के  रूप में प्रस्तुत करता है,

विशेषकर अफ़्रीका में।

आगे की राह

वार्ताओं में एकल पाठ पर ज़ोर देना, वह एकमात्र प्रक्रियात्मक बदलाव जो सुधार को संभव बनाएगा।

अफ़्रीकी गठबंधन बनाना, क्योंकि अफ़्रीका के  54 मत और स्थायी सीटों पर उसका अपना दावा कोई  भी

दो तिहाई  बहुमत तय करते हैं।

निकट के  लक्ष्य, 2028-29 की सीट, को दीर्घ लक्ष्य से अलग रखना और भारत के  रिकॉर्ड पर उसके  लिए

अभियान चलाना।
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प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

सुरक्षा परिषद: 5 स्थायी, 10 अस्थायी; चुनाव महासभा के  दो तिहाई  मत से।

भारत आठ कार्यकाल पूरे कर चुका है, पिछला 2021-22; वह 2028-29 की सीट चाहता है।

अनुच्छेद 108: चार्टर संशोधन के  लिए महासभा का दो तिहाई  और सभी पाँच स्थायी सदस्यों सहित दो

तिहाई  सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए।

81वीं महासभा के  अध्यक्ष बांग्लादेश से हैं।

भारत ने 1996 में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय का प्रस्ताव रखा।

स्रोत: The Hindu, 26 Sep 2026, thehindu.com · ThePrint, 26 Sep 2026, theprint.in · News On AIR, 26 Sep 2026,

newsonair.gov.in · News On AIR, 26 Sep 2026, newsonair.gov.in · News On AIR, 26 Sep 2026, newsonair.gov.in ·

News On AIR, 8 Sep 2026, newsonair.gov.in · ThePrint, 28 Sep 2026, theprint.in · News On AIR, 14 Jul 2026,

newsonair.gov.in · News On AIR, 14 Jul 2026, newsonair.gov.in · News On AIR, 2 Jul 2026, newsonair.gov.in ·

News On AIR, 14 Jul 2026, newsonair.gov.in · United Nations, 2 Jun 2026 · Ministry of External Affairs, 4 Aug

2026
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11 वैश्विक व्यवस्थाएँ और मुद्दे

11.1  समुद्री कानून

11.1.1  बढ़ते समुद्र और राज्यत्व: संयुक्त राष्ट्र  की घोषणा
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

24 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समुद्र स्तर वृद्धि पर अपनी पहली घोषणा अपनाई , और

सितंबर 2030 तक एक और उच्च स्तरीय बैठक करने पर सहमति दी।

4.7

मिमी
प्रति वर्ष
समुद्र स्तर वृद्धि
की वैश्विक दर,
2015 से 2024

2.1

मिमी
प्रति वर्ष
1993 से 2002
की दर

11,098

किमी
भारत की तटरेखा

1,298
भारत के
अपतटीय द्वीप

लगभग
एक
तिहाई
भारत के  मुख्य
भूमि तट का भाग
जो 1990 से
2016 के  बीच
अपरदित हुआ

पृष्ठभूमि
समुद्र दो कारणों से बढ़ता है, पिघलती बर्फ़  और गर्म होते पानी का तापीय प्रसार, और इसे उपग्रह अल्टीमेट्री

तथा ज्वार मापकों से मापा जाता है।

मोंटेवीडियो अभिसमय, 1933 कहता है कि राज्य को एक स्थायी जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग, एक सरकार

और अन्य राज्यों से संबंध बनाने की क्षमता चाहिए।
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समुद्र बढ़ने पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा क्या स्थिर करती है: राज्यत्व और समुद्री क्षेत्र बने रहते हैं, जबकि भारत के  तटीय नियम अब भी आज की उच्च

ज्वार रेखा का उपयोग करते हैं।

स्रोत: The Indian Express, 28 and 30 September 2026

घोषणा क्या तय करती है
यह राज्यत्व की निरंतरता की उपधारणा की पुष्टि करती है: समुद्र के  कारण भूभाग खोने से किसी राज्य का

अस्तित्व, उसकी संप्रभुता या संयुक्त राष्ट्र में उसका स्थान समाप्त नहीं होता।
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राज्यत्व की निरंतरता की उपधारणा

यह सिद्धांत कि समुद्र किसी राज्य की भूमि ले ले तब भी वह
राज्य बना रहता है।

समुद्री सीमाएँ  स्थिर रहती हैं , इसलिए 12 समुद्री मील का प्रादेशिक समुद्र और लगभग 370 किमी का अनन्य

आर्थिक क्षेत्र तट के  पीछे हटने पर सिकु ड़ते नहीं।

भारत का हित
भारत ने विदेश में स्थिर सीमाओं का समर्थन किया, और 1,298 अपतटीय द्वीपों तथा 11,098 किमी की

तटरेखा में उसका अपना जोखिम भी है।

राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान कें द्र ने पाया कि 1990 से 2016 के  बीच मुख्य भूमि तट का लगभग एक तिहाई  भाग

अपरदित हुआ, और पश्चिम बंगाल में 170 किमी से अधिक तट प्रति वर्ष 5 मीटर से अधिक पीछे हट रहा है।

देश के भीतर की कमी
2019 की तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना अपनी 50 मीटर या 200 मीटर की निर्माण निषेध पट्टी आज की

उच्च ज्वार रेखा से मापती है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग की खतरा रेखा (hazard line) समुद्र स्तर वृद्धि और तटरेखा परिवर्तन को ध्यान में

रखती है, लेकिन इसका उपयोग के वल आपदा और भूमि उपयोग नियोजन में होता है।

खतरा रेखा

भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा मानचित्रित एक रेखा जो समुद्र
स्तर वृद्धि और तटरेखा परिवर्तन को ध्यान में रखती है।

भारत में अपरदन से धीरे धीरे विस्थापित होने वाले लोगों के  लिए कोई  कानून नहीं है, जैसा फ़िजी ने 2021 में

पारित किया।

भारत के  तट पर दो रेखाएँ

उच्च ज्वार रेखा खतरा रेखा

What it is today's high tide line a line mapped by the Survey

of India

Accounts for sea level

rise

no yes

Used for the no build strip of 50 m or

200 m

disaster and land use

planning only

निर्माण पर रोक लगाने वाला नियम उस रेखा का उपयोग करता है जो समुद्र के  साथ नहीं चलती।

स्रोत: The Indian Express, 30 September 2026
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आगे की राह

निर्माण निषेध पट्टी को खतरा रेखा से मापा जाए, ताकि नियम तट के  साथ चले।

अपरदन से धीरे धीरे विस्थापित होने वाले लोगों के  लिए कानून बने, जैसा फ़िजी ने 2021 में किया।

पहले से अपरदित हो रहे तटों के  लिए अनुकू लन वित्त की माँग की जाए।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

यह घोषणा 24 सितंबर 2026 को महासभा ने अपनाई ।

मोंटेवीडियो के  चार मानदंड: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संबंध बनाने की क्षमता।

खतरा रेखा का मानचित्रण भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है; तटीय क्षेत्र के  नियम उच्च ज्वार रेखा का

उपयोग करते हैं।

समुद्र स्तर उपग्रह अल्टीमेट्री और ज्वार मापकों से मापा जाता है।

स्रोत: The Indian Express, 30 Sep 2026, indianexpress.com · The Indian Express, 28 Sep 2026

11.2  परमाणु और शस्त्र नियंत्रण व्यवस्थाएँ और निर्यात नियंत्रण समूह

11.2.1  IAEA ने ईरान का मामला सुरक्षा परिषद को भेजा
प्रारंभिक परीक्षा

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) यह जाँचती है कि देश अपनी परमाणु सामग्री का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के

लिए करें; इसके  बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स में 35 सदस्य हैं।

क्या बदला

10 Sep 2026 संक्षिप्त IAEA के  बोर्ड ने अघोषित स्थलों पर यूरेनियम के  अंशों की व्याख्या न कर पाने पर ई रान का मामला

संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा परिषद को भेजा, जो 20 वर्षों में ऐसा पहला मामला है। मतदान 23 के  मुक़ाबले 3 से, 8 अनुपस्थितियों

के  साथ हुआ; एजेंसी ई रान के  लगभग 60 प्रतिशत तक संवर्धित 441 किलोग्राम यूरेनियम के  भंडार का सत्यापन भी नहीं

कर सकती। ई रान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का पक्षकार है। The Hindu, 10 Sep 2026, thehindu.com · News On

AIR, 9 Sep 2026, newsonair.gov.in

11.3 आतंकवाद और उसका वित्तपोषण

11.3.1 गेमिंग और जुआ प्लेटफ़ॉर्म पर FATF की चेतावनी
प्रारंभिक परीक्षा

वित्तीय कार्रवाई  कार्य बल (FATF) धन शोधन और आतंक के  वित्तपोषण के  विरुद्ध मानक तय करने वाली पेरिस स्थित

संस्था है।
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क्या बदला

10 Sep 2026 संक्षिप्त FATF ने चेतावनी दी कि ऑनलाइन गेमिंग और जुआ प्लेटफ़ॉर्म का वित्तीय अपराध के  लिए

दुरुपयोग बढ़ रहा है। यह चेतावनी ऑनलाइन गेमिंग के  विनियमन के  भारत के  अपने प्रयासों से जुड़ी है। News On AIR, 10

Sep 2026, newsonair.gov.in
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12 संघर्ष और संकट

12.1  रूस और यूक्रेन

12.1.1 रूस और यूक्रे न के  बीच भारत: संपर्क , तेल और अमेरिकी प्रतिबंध कानून
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

18 सितंबर 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैंक्शनिंग रशिया एंड ई रान एक्ट लागू किया, जो रूसी तेल

और गैस के  सबसे बड़े खरीदारों पर, जिनमें भारत शामिल है, 100 प्रतिशत तक शुल्क की अनुमति देता है। दो

सप्ताह पहले विदेश मंत्री ने किसी भारतीय विदेश मंत्री की कीव की पहली समर्पित यात्रा की थी।

पृष्ठभूमि
फ़रवरी 2022 से भारत ने रूस की नाम लेकर निंदा नहीं की है, युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र के  अधिकांश मतदानों में

भाग नहीं लिया है, और कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है तथा संघर्ष संवाद से समाप्त होना चाहिए।

भारत रूसी कच्चा तेल खरीदता रहा है, जो ग्लोबल ट्रे ड रिसर्च इनिशिएटिव के  अनुमान से 2025-26 में उसके

आयात का लगभग 30 प्रतिशत था, और जुलाई  2026 में खाड़ी से आपूर्ति बाधित होने पर लगभग 52 प्रतिशत

का रिकॉर्ड स्तर।

युद्ध भारत तक काला सागर में उसके  नाविकों के  माध्यम से पहुँ चता है, जहाँ जुलाई  में ओडेसा के  पास एक

जहाज़ पर चार भारतीय मारे गए, और रूसी सेना में भर्ती किए गए भारतीयों के  माध्यम से।

2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कार्य कारी आदेश से रूसी तेल के  लिए भारत पर दंडात्मक शुल्क लगाया था;

बाद में एक न्यायालय ने उन आपातकालीन शुल्कों को रद्द कर दिया।

द्वितीयक प्रतिबंध

प्रतिबंधित देश के  साथ व्यापार करने पर तीसरे देशों पर लगाए
गए दंड।

छू ट (Waiver)

कार्यपालिका का यह निर्ण य कि कानून द्वारा अनुमत प्रतिबंध

लागू न किया जाए।

कार्यकारी आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्देश, जिसमें कानून का बल तब तक
रहता है जब तक कोई  न्यायालय या कांग्रेस उसे रद्द न करे।
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युद्ध से भारत के  तीन जुड़ाव: रूसी तेल, काला सागर में नाविक और अमेरिकी प्रतिबंध कानून, साथ में 2022 से जुलाई  2026 तक भारतीय कच्चे तेल

में रूस का हिस्सा।

स्रोत: Ministry of External Affairs; The Hindu

सितंबर में क्या हुआ
कीव और वारसॉ: मंत्री ने यूक्रे न के  राष्ट्रपति से भेंट की, भारत की मानवीय सहायता खेपों का उल्लेख किया, और

पोलैंड के  साथ भारत की कार्य योजना की समीक्षा की।

मध्यस्थ नहीं: भारत ने कहा कि वह दोनों राजधानियों के  संपर्क  में है ताकि देखा जा सके  कि उसके  विचार मदद

कर सकते हैं या नहीं, जबकि किसी मध्यस्थता से इनकार किया।
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कानून: प्रतिनिधि सभा द्वारा 262 के  मुकाबले 159 मतों से पारित और 18 सितंबर को हस्ताक्षरित, यह रूसी तेल

और गैस के  पाँच सबसे बड़े खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क की अनुमति देता है, जिसमें राष्ट्रपति को

व्यापक विवेकाधिकार और छू ट के  अधिकार हैं। कार्यकारी आदेश के  विपरीत, कांग्रेस द्वारा पारित कानून स्थायी

होता है।

नई  दिल्ली: भारत ने कहा कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करेगा और वॉशिंगटन से बात करने से पहले कानून

का अध्ययन करेगा।

भारत के हित
ऊर्जा: होर्मुज़ बंद होने पर रूसी कच्चे तेल ने भारत का आयात बिल नीचे रखा; संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात

पर 100 प्रतिशत शुल्क उस बचत से कहीं अधिक होगा।

रक्षा: रूस अब भी एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, और कलपुर्ज़े तथा S-400 प्रणाली भारत को वर्षों तक उससे बाँधे

रखते हैं।

रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा है: भारत से अपने सबसे बड़े बाज़ार और अपने सबसे पुराने आपूर्तिकर्ता के

बीच चुनने को कहा जा रहा है।

नागरिक: विदेश मंत्रालय ने सितंबर में फिर उन नौकरी प्रस्तावों के  प्रति चेतावनी दी जो रूसी सेना तक ले जाते हैं।

कठिनाई
छू ट वाला कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को व्यापार वार्ताओं में उपयोग के  लिए एक दबाव का साधन देता है, और

इसी तरह दोनों मुद्दे  आपस में जुड़ गए हैं।

भारतीय तेल में रूस का हिस्सा कीमत, उपलब्धता और अमेरिकी दबाव के  साथ बदला है: दंडात्मक शुल्क के

दौरान फ़रवरी 2026 में यह लगभग 19 प्रतिशत तक गिरा और जुलाई  में खाड़ी से आपूर्ति कटने पर 52 प्रतिशत

तक बढ़ा।

यह कानून रूसी तेल और गैस के  पाँच सबसे बड़े खरीदारों पर लागू होता है, जिनमें भारत शामिल है।

आगे की राह

पश्चिम एशिया का युद्ध जब तक खाड़ी की आपूर्ति को अनिश्चित रखे, ऊर्जा सुरक्षा के  आधार पर

छू ट माँगना।

खाड़ी का प्रवाह लौटने पर आदेश से नहीं, विविधीकरण से रूस का हिस्सा घटाना।

कीव का माध्यम खुला रखना: इसकी लागत कम है और यह एकतरफ़ापन के  आरोप का उत्तर देता है।

नाविकों की सुरक्षा की एक व्यवस्था बनाना, जैसा भारत ने सितंबर में BRICS शिखर सम्मेलन में

प्रस्तावित किया।
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प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

2026 का सैंक्शनिंग रशिया एंड ई रान एक्ट रूसी तेल और गैस के  पाँच सबसे बड़े खरीदारों पर 100

प्रतिशत तक शुल्क की अनुमति देता है।

भारत के  कच्चे तेल के  आयात में रूस का हिस्सा जुलाई  2026 में लगभग 52 प्रतिशत तक पहुँ चा।

भारत ने बिना शर्त युद्धविराम के  लिए फ़रवरी 2026 के  संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर मतदान में भाग

नहीं लिया।

प्रधानमंत्री ने अगस्त 2024 में और विदेश मंत्री ने सितंबर 2026 में कीव की यात्रा की।

ओडेसा काला सागर पर यूक्रे न का मुख्य बंदरगाह है।

चर्चा में स्थान

ओडेसा · यूक्रे न · काला सागर पर यूक्रे न का मुख्य बंदरगाह
18 Sep 2026: जुलाई  में ओडेसा के  पास एक जहाज़ पर चार भारतीय नाविक मारे गए, जो दिखाता है कि युद्ध भारत तक कै से पहुँ चता है।

स्रोत: The Hindu, 18 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 3 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 17 Sep 2026,

thehindu.com · The Hindu, 21 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 17 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 20

Jul 2026, thehindu.com · The Hindu, 8 Aug 2026, thehindu.com · The Hindu, 24 Jul 2026, thehindu.com · Global

Trade Research Initiative, 8 Aug 2026 · News On AIR, 3 Sep 2026, newsonair.gov.in · News On AIR, 4 Sep 2026,

newsonair.gov.in · News On AIR, 5 Sep 2026, newsonair.gov.in · News On AIR, 15 Sep 2026, newsonair.gov.in ·

News On AIR, 24 Feb 2026, newsonair.gov.in · ThePrint, 11 Sep 2026, theprint.in · News On AIR, 30 Sep 2026,

newsonair.gov.in · News On AIR, 21 Jul 2026, newsonair.gov.in

12.2  पश्चिम एशिया

12.2.1  The war in West Asia and the Strait of Hormuz प्रारंभिक और मुख्य नया जोड़ा गया

26 Sep 2026 सितंबर के  आरंभ में अमेरिका ने ई रानी तेल टैंकरों पर हमले किए, जिनमें से एक 5 सितंबर को ई रान के  तेल

निर्यात कें द्र खार्ग  द्वीप के  पास था, और दोनों पक्षों ने व्यापारिक जहाज़ों पर हमले किए; 14 सितंबर को भारत ने ओमान के  तट

पर मोटर टैंकर (MT) एल गाया पर हमले की निंदा की, जिससे 13 भारतीय चालक दल के  सदस्यों को बचाया गया और एक

लापता था। यमन के  हूती समूह ने सऊदी अरब पर हमले किए और 11 सितंबर को बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य में मयून

(पेरिम) द्वीप पर क़ब्ज़ा कर लिया; भारत ने सऊदी अरब पर हमलों की निं दा करते हुए इन्हें नौवहन की स्वतंत्रता के  लिए ख़तरा

बताया। 26 सितंबर को न्यूयॉर्क  में नौवहन और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह (Group of Friends) की पहली बैठक में

भारत ने समुद्री सुरक्षा पर परामर्श ढाँचे के  लिए भारत और लाइबेरिया की पहल की घोषणा की। The Hindu, 9 Sep 2026,

thehindu.com · News On AIR, 9 Sep 2026, newsonair.gov.in · News On AIR, 11 Sep 2026, newsonair.gov.in ·

News On AIR, 26 Sep 2026, newsonair.gov.in · News On AIR, 14 Sep 2026, newsonair.gov.in

पहले की कवरेज: The war in West Asia and the Strait of Hormuz, August 2026
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13 प्रमुख शक्तियाँ

13.1  संयुक्त राज्य अमेरिका

13.1.1  India and the United States प्रारंभिक और मुख्य नया जोड़ा गया

29 Sep 2026 11 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने वह 60 दिन की अनुग्रह अवधि समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, जो

नौकरी से निकाले गए H-1B और अन्य रोज़गार वीज़ा धारकों को नया काम खोजने तक रुकने देती है। रूसी तेल के  सबसे बड़े

ख़रीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ़ की अनुमति देने वाला नया अमेरिकी क़ानून रूस और यूक्रे न के  बीच भारत वाले पृष्ठ पर है;

29 सितंबर को विदेश मंत्री ने व्यापार वार्ता, पाकिस्तान से आतंकवाद और वीज़ा प्रतिबंधों को संबंधों में हाल की "खटास" के

कारण बताया। 29 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और 19 अन्य साझेदारों से आयातित कु छ दवाओं पर, जिनमें
दुर्ल भ रोगों की दवाएँ  भी हैं, शून्य टैरिफ़ तय किया। News On AIR, 11 Sep 2026, newsonair.gov.in · The Hindu, 17 Sep

2026, thehindu.com · ThePrint, 29 Sep 2026, theprint.in · News On AIR, 29 Sep 2026, newsonair.gov.in

पहले की कवरेज: India and the United States, August 2026

13.2  रूस

13.2.1  India and Russia प्रारंभिक और मुख्य नया जोड़ा गया

30 Sep 2026 11 सितंबर को दोनों नेता नई  दिल्ली में मिले और यूक्रे न तथा पश्चिम एशिया और काला सागर में भारतीय

नाविकों की सुरक्षा पर चर्चा की। 30 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को फिर उन नौकरी प्रस्तावों  से सावधान किया जो

रूसी सेना में भर्ती तक ले जाते हैं; युद्ध और कीव तक भारत की पहुँ च रूस और यूक्रे न के  बीच भारत वाले पृष्ठ पर हैं। विदेश

सचिव के  अनुसार 31 अगस्त तक 227 भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती किया गया था, जिनमें से 139 को सेवामुक्त किया गया

और 51 की मृत्यु हो गई । ThePrint, 11 Sep 2026, theprint.in · News On AIR, 30 Sep 2026, newsonair.gov.in · The

Hindu, 17 Sep 2026, thehindu.com · Ministry of External Affairs, 30 Sep 2026

पहले की कवरेज: India and Russia, August 2026

13.3  यूरोप (यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ़्रांस, जर्मनी)

13.3.1  विसेग्राद समूह और भारत
प्रारंभिक परीक्षा

विसेग्राद समूह (V4) मध्य यूरोप के  चार देशों का समूह है: चेकिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया।

क्या बदला

21 Sep 2026 संक्षिप्त विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क  में स्लोवाकिया की V4 अध्यक्षता में हुई  V4 और भारत के  विदेश मंत्रियों की

पहली बैठक में भाग लिया। इसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, आपूर्ति शृं खलाओं, रक्षा और आवाजाही पर चर्चा हुई , और यह यूरोपीय

संघ के  साथ भारत को मध्य यूरोप तक एक क्षेत्रीय माध्यम देता है। News On AIR, 21 Sep 2026, newsonair.gov.in

13.4  जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया

13.4.1  India and Japan संक्षिप्त नया जोड़ा गया

22 Sep 2026 22 सितंबर को विदेश सचिव ने नई  दिल्ली में जापान की लिबरल डेमोक्रे टिक पार्टी के  एक प्रतिनिधिमंडल के  साथ

आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला के  लचीलेपन पर चर्चा की। News On AIR, 22 Sep 2026, newsonair.gov.in
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14 भारत और विश्व के क्षेत्र

14.1  पश्चिम एशिया और खाड़ी

14.1.1 भारत और संयुक्त अरब अमीरात
प्रारंभिक परीक्षा

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और

प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

क्या बदला

12 Sep 2026 संक्षिप्त प्रधानमंत्री ने BRICS के  अवसर पर अबू धाबी के  क्राउन प्रिंस से मुलाक़ात की, और उन्होंने व्यापक

रणनीतिक साझेदारी के  तहत रक्षा, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण  खनिजों पर चर्चा की। 18 सितंबर

को UAE के  राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को फ़ोन किया, भारत को उसकी BRICS अध्यक्षता पर बधाई  दी और क्षेत्र में शांति के

प्रति प्रतिबद्धता दोहराई । ThePrint, 12 Sep 2026, theprint.in · News On AIR, 18 Sep 2026, newsonair.gov.in

14.2  दक्षिण पूर्व एशिया और एक्ट ईस्ट

14.2.1  फ़िलीपींस आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल
प्रारंभिक परीक्षा

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) देशों और संगठनों की भारत के  नेतृत्व वाली एक साझेदारी है, जो अवसंरचना

को आपदाएँ  झेलने योग्य बनाने में मदद करती है।

क्या बदला

13 Sep 2026 संक्षिप्त इस वर्ष दक्षिण पूर्व एशियाई  राष्ट्रों के  संगठन (ASEAN) की अध्यक्षता करने वाला फ़िलीपींस

CDRI में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति फ़र्डिनें ड मार्कोस जूनियर ने रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष और फ़िनटेक में सहयोग

बढ़ाने पर सहमति जताई ; फ़िलीपींस ने 2022 में ब्रह्मोस मिसाइलें  खरीदी थीं। ThePrint, 13 Sep 2026, theprint.in

14.2.2 भारतीयों के लिए थाईलैंड में बिना वीज़ा प्रवास
प्रारंभिक परीक्षा

थाई लैंड सामान्य पासपोर्ट वाले भारतीयों को सीमित अवधि के  लिए बिना वीज़ा प्रवेश की अनुमति देता है।

क्या बदला

9 Sep 2026 संक्षिप्त 15 सितंबर 2026 से थाई लैंड भारतीयों को 30 दिनों तक बिना वीज़ा प्रवास की अनुमति देता है, जो

उसकी 2024 की योजना के  60 दिनों से कम है। प्रवेश के  लिए डिजिटल आगमन कार्ड, धन का प्रमाण और वापसी टिकट

आवश्यक है; पर्यटन एक्ट ई स्ट नीति के  लोगों से लोगों के  बीच संपर्क  वाले स्तंभ का बड़ा हिस्सा है। The Hindu, 9 Sep

2026, thehindu.com · News On AIR, 9 Sep 2026, newsonair.gov.in
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14.3  लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप

14.3.1 भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच
प्रारंभिक परीक्षा

2014 में शुरू हुआ भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) भारत को विकास और जलवायु साझेदारियों के  माध्यम से

14 प्रशांत द्वीपीय देशों से जोड़ता है।

क्या बदला

24 Sep 2026 संक्षिप्त विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क  में महासभा के  अवसर पर FIPIC के  विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक की

अध्यक्षता की। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा 2023 में घोषित 12 सूत्री कार्य योजना की समीक्षा हुई । News On AIR, 24 Sep

2026, newsonair.gov.in

15 भारत की विदेश नीति, प्रवासी और सॉफ्ट पावर

15.1  रक्षा कूटनीति और अभ्यास

15.1.1 ASEAN भारत समुद्री अभ्यास
प्रारंभिक परीक्षा

ASEAN भारत समुद्री अभ्यास (AIME) भारतीय नौसेना और दक्षिण पूर्व एशियाई  राष्ट्रों के  संगठन (ASEAN) की

नौसेनाओं का एक नौसैनिक अभ्यास है।

क्या बदला

29 Sep 2026 संक्षिप्त इस अभ्यास का दूसरा संस्करण फ़िलीपींस में हुआ; पहला 2023 में हुआ था। यह एक्ट

ई स्ट नीति और हिंद प्रशांत पर ASEAN दृष्टिकोण के  तहत समुद्री सहयोग को बढ़ाता है। News On AIR, 29 Sep

2026, newsonair.gov.in
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16 चर्चा में स्थान

16.1  चर्चा में स्थान

आधार: नैचुरल अर्थ (सार्वजनिक डोमेन); भारत, जैसा भारतीय सर्वेक्षण विभाग उसे दर्शाता है। पैमाने पर नहीं; किसी अन्य देश की सीमा नहीं

दिखाई  गई  है।

भारत और उसका पड़ोस

1

2

3

4

5

6

8

12

13

14

व्यापक विश्व

7

9

10

11

1 सोन नदी · भारत (मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार)
गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी, जो अमरकं टक के

पास निकलती है और पटना के  पास गंगा से मिलती है

सोन समझौता · 1 Sep 2026: बिहार और झारखंड ने
इसके  पानी के  बँटवारे पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
किए, जिससे 2000 से चला आ रहा विवाद समाप्त हुआ।

2 पुगा घाटी · भारत (लद्दाख)

पूर्वी लद्दाख के  चांगथांग क्षेत्र में एक भूतापीय क्षेत्र

भूतापीय ऊर्जा और पुगा घाटी · 4 Sep 2026: ONGC

ऊर्जा कें द्र ने वहाँ भारत के  पहले दो भूतापीय कु एँ  चालू

किए।

3 कै लाश और मानसरोवर · चीन (तिब्बत)

पश्चिमी तिब्बत में सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र के  उद्गम के

पास कै लाश पर्वत और मानसरोवर झील

भारत और चीन: सीमा वार्ता और शी जिनपिंग की यात्रा ·
12 Sep 2026: अगस्त की वार्ता में तीर्थयात्रियों के  और

जत्थों पर सहमति बनी; सितंबर की बैठक ने संबंधों में  नरमी
को आगे बढ़ाया।

4 गलवान घाटी · भारत (लद्दाख)

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के  साथ, श्योक की

सहायक गलवान नदी पर

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर
स्थान की पुष्टि अभी किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं हुई  है

भारत और चीन: सीमा वार्ता और शी जिनपिंग की यात्रा ·
12 Sep 2026: शी जिनपिंग की नई  दिल्ली यात्रा जून
2020 की गलवान झड़प के  बाद पहली थी।

5 मामल्लपुरम · भारत (तमिलनाडु)
चेन्नई  के  दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के  कोरोमंडल तट पर

भारत और चीन: सीमा वार्ता और शी जिनपिंग की यात्रा ·
12 Sep 2026: शी जिनपिंग की भारत की पिछली यात्रा
अक्टूबर 2019 में वहाँ हुआ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन
थी।

6 लिपुलेख दर्रा · भारत (उत्तराखंड)

काली नदी के  ऊपर भारत, नेपाल और तिब्बत के  त्रिसंधि
स्थल पर एक हिमालयी दर्रा
नेपाल कालापानी और लिम्पियाधुरा के  साथ इस पर दावा

करता है
स्थान की पुष्टि अभी किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं हुई  है
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भारत और चीन: सीमा वार्ता और शी जिनपिंग की यात्रा ·
12 Sep 2026: चीन के  साथ उन तीन सीमा व्यापार कें द्रों
में से एक, जिन्हें फिर खोलने पर अगस्त की वार्ता में सहमति

बनी।

7 ओडेसा · यूक्रे न
काला सागर पर यूक्रे न का मुख्य बंदरगाह

रूस और यूक्रे न के  बीच भारत: संपर्क , तेल और

अमेरिकी प्रतिबंध कानून · 18 Sep 2026: जुलाई  में
ओडेसा के  पास एक जहाज़ पर चार भारतीय नाविक मारे

गए, जो दिखाता है कि युद्ध भारत तक कै से पहुँ चता है।

8 बेनापोल · बांग्लादेश
पश्चिम बंगाल की सीमा पर पेट्रापोल के  सामने एक स्थल
बंदरगाह

गंगा जल संधि और फरक्का · 24 Sep 2026: बांग्लादेश
ने 23 सितंबर को इसके  रास्ते भारत से हिल्सा का आयात

निलंबित कर दिया।

9 खार्ग  द्वीप · ई रान
फ़ारस की खाड़ी में ई रान के  तट से दूर, उसका मुख्य तेल

निर्यात कें द्र

पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज़ जलडमरूमध्य · 26

Sep 2026: अमेरिका ने 5 सितंबर को इसके  पास एक

ई रानी तेल टैंकर पर हमला किया।

10 मायुन (पेरिम) द्वीप · यमन
लाल सागर के  मुहाने पर बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य में

पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज़ जलडमरूमध्य · 26

Sep 2026: पश्चिम एशिया का युद्ध लाल सागर तक फै लने
पर हूतियों ने 11 सितंबर को इस पर कब्ज़ा कर लिया।

11 अंताल्या · तुर्किये
तुर्किये के  भूमध्यसागरीय तट पर

COP31, अंताल्या · 28 Sep 2026: COP31 का

मेज़बान शहर, जिसकी सितंबर में जारी प्राथमिकता वाली
थीमों में जीवाश्म ईं धन से संक्रमण शामिल नहीं है।

12 मराठवाड़ा · भारत (महाराष्ट्र)
पश्चिमी घाट के  पूर्व में दक्कन के  पठार पर एक वृष्टि छाया

क्षेत्र

प्रबल अल नीनो के  बीच शुष्क मानसून · 30 Sep 2026:

यहाँ मानसून 38 प्रतिशत कम रहा, जो महाराष्ट्र में सबसे
बुरा था, और राज्य ने अपने 358 में से 265 तालुकों में
सूखा घोषित किया।

13 लांगटांग लिरुं ग · नेपाल
काठमांडू  के  उत्तर में, तिब्बत की सीमा के  पास लांगटांग

श्रेणी की एक चोटी

हिमालयी आपदाएँ : झील विस्फोट और हिमस्खलन
शृं खलाएँ  · 30 Sep 2026: 26 अगस्त को इससे बर्फ़  और
चट्टान टूटने से वह मलबा प्रवाह शुरू हुआ जिसने रसुवा को

तबाह किया, जो झील फटने के  बजाय एक शृंखलाबद्ध
आपदा थी।

14 वसुंधरा ताल · भारत (उत्तराखंड)

गढ़वाल हिमालय में चमोली ज़िले की ऊपरी अलकनंदा

द्रोणी में एक हिमनदीय झील

हिमालयी आपदाएँ : झील विस्फोट और हिमस्खलन
शृंखलाएँ  · 30 Sep 2026: उत्तराखंड ने 29 सितंबर को
वहाँ अपनी पहली हिमनदीय झील पूर्व चेतावनी प्रणाली
लगानी शुरू की।
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अर्थव्यवस्था

17  विकास और राष्ट्रीय आय

17.1  विकास, राष्ट्रीय लेखे और उनका संशोधन

17.1.1 सकल घरेलू उत्पाद की नई  शृंखला: 7.8 प्रतिशत की वृद्धि और 
अपस्फीतिकारक पर बहस
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

31 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office) ने 2022-23 के  नए

आधार पर अप्रैल से जून के  लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि 7.8 प्रतिशत आँकी। एक

पूर्व वित्त सचिव ने इस शृंखला पर प्रश्न उठाए, और 9 सितंबर को सांख्यिकी मंत्रालय ने उत्तर दिया कि उसकी

पद्धतियाँ और आँकड़े पहले से सार्वजनिक हैं।

पृष्ठभूमि
सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है।

सकल मूल्य वर्धन

उत्पादन के  मूल्य में से उपयोग हुए आदानों का मूल्य घटाकर;

सकल घरेलू उत्पाद इसमें उत्पादों पर कर जोड़कर और उत्पादों
पर सब्सिडी घटाकर मिलता है।

निजी अंतिम उपभोग व्यय

परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय।

नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद उस समय के  मूल्यों पर होता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मूल्यों का प्रभाव हटा

देता है, और वृद्धि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की ही बताई  जाती है।

फ़रवरी 2026 में आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 हुआ, नए स्रोतों के  साथ: कर अभिलेख, श्रम बल

सर्वेक्षण, और अनिगमित उद्यमों का एक वार्षिक सर्वेक्षण।

नई  शृंखला पर 2025-26 की वृद्धि 7.8 प्रतिशत है।
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अप्रैल से जून 2026 के  लिए नाममात्र वृद्धि, वास्तविक वृद्धि और अपस्फीतिकारक, एकल और दोहरे अपस्फीतन की तुलना के  साथ।

स्रोत: Ministry of Statistics and Programme Implementation

तिमाही ने क्या दिखाया
सेवाएँ  और विनिर्माण आगे रहे। कृ षि धीमी गति से बढ़ी और खनन घटा।

सकल स्थायी पूँजी निर्माण

मशीनों, भवनों और सड़कों जैसी नई  स्थायी परिसंपत्तियों पर
व्यय; निवेश का माप।
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निवेश उपभोग से तेज़ बढ़ा, जो सार्वजनिक पूँजीगत व्यय की ओर संके त करता है।

नाममात्र वृद्धि 10.3 प्रतिशत और वास्तविक वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही। एक को दूसरे से भाग देने पर मूल्यों में

निहित वृद्धि मिलती है, लगभग 2.3 प्रतिशत।

वृद्धि रिज़र्व बैंक के  अनुमान से अधिक रही, जिससे ब्याज दरों में कटौती का तर्क  कमज़ोर होता है।

अपस्फीतिकारक पर बहस
निहित 2.3 प्रतिशत उसी तिमाही में लगभग 4 प्रतिशत की खुदरा मुद्रास्फीति के  साथ खड़ा है।

आलोचक: यदि मूल्य कम आँके  गए हैं, तो वास्तविक वृद्धि बढ़ाकर आँकी गई  है।

मंत्रालय: उत्पादन का अपस्फीतन उपभोक्ताओं द्वारा चुकाए मूल्यों  से नहीं, उत्पादक मूल्यों से होना चाहिए।

कम अपस्फीतिकारक बजट के  लिए भी मायने रखता है: कर और घाटे का अनुपात नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद

के  अनुसार चलते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीतिकारक

नाममात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात;

अर्थव्यवस्था में मूल्यों का सबसे व्यापक माप।

पद्धति में क्या बदला
दोहरा अपस्फीतन (double deflation): अब किसी उद्योग के  उत्पादन और उसके  आदानों का अपस्फीतन

अलग अलग होता है। पहले दोनों के  लिए एक ही सूचकांक का उपयोग होता था, जिससे दोनों मूल्यों के  अलग

दिशा में चलने पर परिणाम विकृ त होता है।

दोहरा अपस्फीतन

वास्तविक मूल्य वर्धन तक पहुँ चने के  लिए उत्पादन और
आदानों का अलग अलग मूल्य सूचकांकों से अपस्फीतन।

थोक मूल्यों के  स्थान पर उत्पादक मूल्य।

अनौपचारिक क्षेत्र को किसी पुराने मानक से अनुमानित करने के  बजाय हर वर्ष सर्वेक्षण से मापा जाता है।

भरोसा क्यों मायने रखता है
वृद्धि के  आँकड़े ब्याज दरों, बजट और निवेशकों का मार्गदर्शन करते हैं।

संदेह तब उठता है जब तेज़ वृद्धि के  साथ रोज़गार और मज़दूरी के  कमज़ोर संके त हों।

उपाय है खुलापन: पद्धतियाँ, पिछली शृंखला (back series) और अपस्फीतिकारक सार्वजनिक हों।



66 / 153vidbodh.com/hi/current-affairs?edition=2026-09

आगे की राह

प्रत्येक क्षेत्र का अपस्फीतिकारक और पूरी पिछली शृंखला प्रकाशित की जाए।

उत्पादन और व्यय के  अनुमानों का मिलान सार्वजनिक रूप से किया जाए।

वैधानिक आधार वाला एक स्वतंत्र सांख्यिकी आयोग हो।

सकल घरेलू उत्पाद को अके ले नहीं, रोज़गार और उपभोग के  आँकड़ों के  साथ पढ़ा जाए।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

सकल घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष: 2022-23; इससे पहले 2011-12।

सकल घरेलू उत्पाद = सकल मूल्य वर्धन + उत्पादों पर कर − उत्पादों पर सब्सिडी।

तिमाही अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से, तिमाही के  लगभग दो महीने बाद आते हैं।

अपस्फीतिकारक अलग से प्रकाशित नहीं होता; यह नाममात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से निहित

होता है।

अनिगमित उद्यमों का सर्वेक्षण गैर कृ षि अनौपचारिक क्षेत्र को कवर करता है।

स्रोत: The Hindu, 11 Sep 2026, thehindu.com · Ministry of Statistics and Programme Implementation, 31 Aug

2026, mospi.gov.in · Press Information Bureau, 31 Aug 2026, pib.gov.in · News On AIR, 31 Aug 2026,

newsonair.gov.in · PRS Legislative Research, 31 Aug 2026, prsindia.org

17.1.2 असंगठित क्षेत्र के लिए ज़िला स्तरीय अनुमान
प्रारंभिक परीक्षा

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) असंगठित गैर कृ षि उद्यमों को

शामिल करता है, और यह अनौपचारिक अर्थ व्यवस्था के  वार्षिक मापन का आधार है।

क्या बदला

11 Sep 2026 संक्षिप्त राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार ASUSE के  आधार पर असंगठित गैर कृ षि उद्यमों के

लिए ज़िला स्तरीय अनुमान जारी किए। ये अनुमान ज़िला नियोजन और नई  सकल घरेलू उत्पाद (GDP) शृंखला में सहायक

हैं। Ministry of Statistics and Programme Implementation (National Statistics Office), 11 Sep 2026

17.1.3  Industrial output and the core industries संक्षिप्त नया जोड़ा गया

28 Sep 2026 अगस्त 2026 में IIP 8 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें आगे विनिर्माण रहा, जबकि मानसून में खनन घटा। The Hindu,

28 Sep 2026, thehindu.com
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18 मुद्रा, बैंकिंग और वित्त

18.1  गैर बैंक ऋणदाता, भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी

18.1.1  UPI पर शुल्क की वापसी: मर्चेंट डिस्काउंट रेट
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

15 अक्टूबर 2026 से व्यापारी एकीकृ त भुगतान इंटरफ़े स (UPI) के  माध्यम से प्राप्त ₹2,000 से अधिक के

भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत का शुल्क देंगे। वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर को अधिसूचित किया कि कौन से

भुगतान मुफ़्त रहेंगे, और इसके  बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments

Corporation of India) ने दर तय की। व्यक्तियों के  बीच भुगतान, और व्यापारियों को छोटे भुगतान,

मुफ़्त रहेंगे।

पृष्ठभूमि
मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है जो कोई  व्यापारी किसी डिजिटल भुगतान को संसाधित करने वाले बैंकों और

भुगतान फर्मों को देता है।

मर्चें ट डिस्काउंट रेट

किसी डिजिटल भुगतान पर व्यापारी द्वारा दिया जाने वाला
शुल्क, जो उसे संसाधित करने वाले बैंकों और फर्मों में बँटता है।

व्यक्ति से व्यापारी को भुगतान

किसी ग्राहक द्वारा किसी व्यवसाय को किया गया भुगतान, दो
व्यक्तियों के  बीच अंतरण के  विपरीत।

जनवरी 2020 से कानून ने UPI और RuPay डेबिट कार्ड पर इस शुल्क पर रोक लगा दी थी। इसके  स्थान पर

कें द्र बजट से बैंकों को प्रोत्साहन देता था।

UPI बढ़कर प्रति माह दो हज़ार करोड़ से अधिक लेनदेन तक पहुँ च गया। पर सर्वर, सुरक्षा और विवादों के

निपटारे का खर्च किसी को तो उठाना होगा।

एकीकृ त भुगतान इंटरफ़े स

मोबाइल फ़ोन से बैंक खातों के  बीच तत्काल अंतरण की

प्रणाली, जिसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
करता है।
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किन UPI भुगतानों पर नया मर्चेंट शुल्क लगेगा और कौन से मुफ़्त रहेंगे।

स्रोत: Ministry of Finance; National Payments Corporation of India

किस पर शुल्क है, और किस पर नहीं
शुल्क: किसी व्यापारी को ₹2,000 से अधिक के  भुगतान पर, 0.4 प्रतिशत, शुल्क की ऊपरी सीमा के  साथ।

मुफ़्त: व्यक्तियों के  बीच अंतरण; ₹2,000 तक के  भुगतान; छोटे व्यापारी।

शुल्क ग्राहक नहीं, व्यापारी वहन करता है।

बड़े भुगतान संख्या में कम हैं पर मूल्य में लगभग दो तिहाई  हैं, इसलिए सीमित शुल्क से भी अच्छी राशि जुटती है।
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शुल्क के पक्ष में तर्क
बजट से चलने वाली मुफ़्त सेवा बजट पर निर्भर रहती है, और प्रणाली चलाने की लागत की तुलना में  प्रोत्साहन

कम था।

बैंकों और भुगतान फर्मों के  पास ऐसे उत्पाद में निवेश करने का बहुत कम कारण था जिससे कोई  आय न हो।

आय से धोखाधड़ी के  विरुद्ध सुरक्षा का खर्च उठाया जा सकता है।

चिंताएँ
व्यापारी शुल्क ग्राहकों पर डाल सकते हैं, या ग्राहकों को वापस नकद की ओर ले जा सकते हैं।

UPI सार्वजनिक अवसंरचना है; शुल्क से छोटे व्यापारियों में इसका प्रसार धीमा हो सकता है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

पहचान और भुगतान जैसी साझा डिजिटल प्रणालियाँ, जिन पर

सार्वजनिक और निजी सेवाएँ  बनाई  जाती हैं।

उच्चतम न्यायालय के  समक्ष एक याचिका कहती है कि संशोधित कानून कार्यपालिका को अनियंत्रित शक्ति देता

है; न्यायालय ने रोक से इनकार किया पर पूछा कि यह प्रभार कर है या शुल्क।

आगे की राह

इस नियम को लागू किया जाए कि व्यापारी भुगतान करे।

दर की समीक्षा निश्चित अंतराल पर, सार्वजनिक रूप से की जाए।

छोटे भुगतान मुफ़्त रखे जाएँ , क्योंकि समावेशन वहीं है।

आय को सुरक्षा और पहुँ च पर खर्च किया जाए।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

UPI और RuPay का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है, जिसे रिज़र्व बैंक और भारतीय

बैंक संघ ने स्थापित किया।

संबंधित कानून भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement

Systems Act, 2007) है।

UPI और RuPay डेबिट कार्ड पर शून्य शुल्क जनवरी 2020 से लागू हुआ।

नया शुल्क: 15 अक्टूबर 2026 से व्यापारियों को ₹2,000 से अधिक के  भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत।

UPI 2016 में शुरू हुआ।

स्रोत: The Indian Express, 15 Sep 2026 · The Indian Express, 17 Sep 2026 · The Indian Express, 18 Sep 2026 · The

Hindu, 26 Sep 2026 · The Hindu, 28 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 6 Aug 2026, thehindu.com · The

Hindu, 18 Aug 2026, thehindu.com · PRS Legislative Research, 18 Aug 2026, prsindia.org · PRS Legislative

Research, 13 Aug 2026, prsindia.org
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18.2  मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति

18.2.1  Consumer and wholesale price inflation संक्षिप्त नया जोड़ा गया

14 Sep 2026 अगस्त 2026 में CPI मुद्रास्फीति बढ़कर 4.82 प्रतिशत हो गई , जो 4 प्रतिशत के  लक्ष्य से ऊपर है। The

Hindu (PTI), 14 Sep 2026, thehindu.com · Ministry of Statistics and Programme Implementation, 14 Sep

2026, mospi.gov.in

18.3  बैंक: विनियमन, डूबे ऋण और सुधार

18.3.1 बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 2026

प्रारंभिक परीक्षा

बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 2026 बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 को निरसित कर उसका स्थान लेता है,

जो बैंक अभिलेखों को साक्ष्य के  रूप में स्वीकार करने का कानून है।

क्या बदला

11 Sep 2026 संक्षिप्त वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि यह अधिनियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। यह

"बैंककार बही" का दायरा इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और क्लाउड अभिलेखों तक बढ़ाता है। यह इन अभिलेखों की प्रमाणित

प्रतियों को साक्ष्य के  रूप में स्वीकार करने देता है। Gazette of India, 11 Sep 2026 · PRS Legislative Research, 13 Aug

2026, prsindia.org

18.3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक और बहु राज्य सहकारी बैंक
प्रारंभिक परीक्षा

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36AAA भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को किसी सहकारी बैंक के  बोर्ड को

अधिक्रमित करने की शक्ति देती है।

क्या बदला

6 Sep 2026 संक्षिप्त Sandeep S. Ghandat v. Reserve Bank of India में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह

शक्ति बहु राज्य सहकारी बैंकों पर लागू होती है। उसने कहा कि यह शक्ति सहकारी समितियों पर संविधान के  प्रावधानों की

छह महीने की सीमा से बँधी नहीं है। LiveLaw, 6 Sep 2026, livelaw.in
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19 बाह्य क्षेत्र

19.1  भुगतान संतुलन, रुपया और भंडार

19.1.1 अर्जित नहीं, खरीदा गया भंडार: स्वैप विं डो और तरलता की अधिकता
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

सितंबर 2026 के  पहले सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड मात्रा में बढ़कर लगभग 786 अरब

डॉलर हो गया, जो विश्व में चौथा सबसे बड़ा है। अधिकांश वृद्धि रिज़र्व बैंक की स्वैप विं डो के  तहत जुटाई  गई

जमाओं से आई , जो 31 अगस्त को जमाओं के  लिए बंद हो गई ।

पृष्ठभूमि
जून में रिज़र्व बैंक ने एक विंडो खोली, जिसके  तहत बैंक अनिवासियों से जुटाए गए डॉलर को रियायती लागत पर

रुपये से स्वैप कर सकते थे (जून का मुख्य लेख देखें )।

31 अगस्त तक लगभग 136 अरब डॉलर आए, लगभग सभी बैंकों के  पास विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR)

जमाओं के  रूप में, जिन्हें FCNR(B) जमा कहा जाता है। 2013 में ऐसी ही विंडो से 34 अरब डॉलर आए थे।

विदेशी मुद्रा भंडार

कें द्रीय बैंक के  पास रखी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, सोना,
विशेष आहरण अधिकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में
रिज़र्व स्थिति।

रुपया स्थिर हुआ, और भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुँ चा।

निष्प्रभावन

विदेशी मुद्रा खरीदने पर बनने वाले धन को सोखने के  लिए

कें द्रीय बैंक की कार्रवाई ।

परिवर्ती दर रिवर्स रेपो

एक नीलामी, जिसमें रिज़र्व बैं क बैं कों से थोड़े समय के  लिए

नीलामी से तय दर पर धन लेता है।
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स्वैप विंडो के  तहत लिए गए डॉलर एक ओर भंडार बढ़ाते हैं और दूसरी ओर रुपये जारी करते हैं, और उन्हें सोखने वाले उपाय।

स्रोत: Reserve Bank of India

ये भंडार उधार के क्यों हैं
चालू खाते के  अधिशेष से बना भंडार अर्जित होता है। प्रत्यक्ष निवेश के  साथ पुनर्भुगतान की कोई  तय तारीख

नहीं होती।

स्वैप से आने वाले भंडार के  साथ एक वचन जुड़ा होता है: स्वैप की परिपक्वता पर रिज़र्व  बैंक को डॉलर लौटाने

होते हैं।
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इसलिए मुख्य आँकड़ा बढ़ता है, और उसके  साथ रिज़र्व बैंक की वायदा देनदारियाँ (forward liabilities) भी

बढ़ती हैं।

स्वैप के वल मूलधन को कवर करता है। बैंकों को ब्याज के  लिए डॉलर स्वयं जुटाने होंगे, और कई  ने इसकी हेजिंग

नहीं की है।

रुपये का पक्ष: बहुत अधिक धन
हर डॉलर लेने पर रिज़र्व बैंक रुपये जारी करता है।

बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष लगभग ₹10 लाख करोड़ तक पहुँ च गया, जो चार वर्षों में सर्वाधिक है।

ये जमाएँ  नकद आरक्षित अनुपात (cash reserve ratio) से मुक्त हैं, जिससे प्रभाव और बढ़ता है।

नकद आरक्षित अनुपात

किसी बैंक की जमाओं का वह हिस्सा जो उसे रिज़र्व बैंक के

पास नकद रखना होता है।

अतिरिक्त धन अल्पकालिक दरों को रेपो दर से नीचे धके लता है, ऐसे समय जब मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से ऊपर

है। नीति एक बात कहती है और बाज़ार दूसरी।

केंद्रीय बैंक अतिरिक्त धन कैसे सोखता है
रिवर्स रेपो नीलामी: बैंकों से थोड़े समय के  लिए धन लेना। रिज़र्व बैंक यही करता रहा है।

सरकारी बॉन्ड की खुले बाज़ार में बिक्री।

ऊँ चा नकद आरक्षित अनुपात।

बाज़ार स्थिरीकरण बॉन्ड, जिन्हें सरकार के वल धन सोखने के  लिए जारी करती है।

हर उपाय की एक लागत है: बैंकों को दिया गया ब्याज, या ऋण की ऊँ ची लागत।

असंभव त्रयी
कोई  देश तीनों एक साथ नहीं रख सकता: स्थिर विनिमय दर, पूँजी का मुक्त आवागमन और स्वतंत्र
मौद्रिक नीति।

2026 में भारत ने रुपये को स्थिर रखने और पूँजी का स्वागत करने का विकल्प चुना। इसकी कीमत देश में धन

पर नियंत्रण के  रूप में चुकानी पड़ती है।

असंभव त्रयी

यह नियम कि कोई  देश ये तीनों एक साथ नहीं कर सकता:

अपनी विनिमय दर तय रखना, पूँजी का मुक्त प्रवाह होने देना
और अपनी मौद्रिक नीति चलाना।
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आगे की राह

ऋण का गला घोंटे बिना अधिशेष का चरणबद्ध निष्प्रभावन (sterilisation) किया जाए।

तीन से पाँच वर्षों में जमाओं की परिपक्वता से पहले स्वैप डॉलर के  स्थान पर स्थायी अंतर्वाह लाए जाएँ ।

बैंकों को अपने ब्याज जोखिम की हेजिंग करनी पड़े।

परिपक्वताओं  को अलग अलग समय पर रखा जाए, ताकि पुनर्भुगतान एक साथ न आएँ ।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

भंडार के  चार भाग हैं: विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, सोना, विशेष आहरण अधिकार और रिज़र्व ट्रांश स्थिति।

भारत का भंडार चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के  बाद चौथे स्थान पर है।

रिवर्स रेपो धन सोखता है; रेपो धन डालता है।

इस विंडो के  तहत FCNR(B) जमाएँ  नकद आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात से

मुक्त हैं।

बाज़ार स्थिरीकरण योजना 2004 से है।

स्रोत: The Hindu, 11 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 9 Sep 2026, thehindu.com · Reserve Bank of India, 2

Sep 2026, rbi.org.in · The Hindu, 2 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 21 Sep 2026, thehindu.com · News On

AIR, 22 Sep 2026, newsonair.gov.in · The Hindu, 14 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 15 Sep 2026,

thehindu.com · The Hindu, 5 Aug 2026, thehindu.com · Ministry of Statistics and Programme Implementation,

14 Sep 2026, mospi.gov.in

19.1.2  Trade and the current account संक्षिप्त नया जोड़ा गया

15 Sep 2026 अगस्त 2026 का वस्तु व्यापार घाटा घटकर 2,686 करोड़ डॉलर रह गया, क्योंकि निर्यात तेज़ी से बढ़ा। अप्रैल से

जून 2026 का चालू खाता घाटा 420 करोड़ डॉलर रहा, GDP का 0.5 प्रतिशत। The Hindu, 15 Sep 2026, thehindu.com ·

Reserve Bank of India, 1 Sep 2026, rbi.org.in

19.2  व्यापार नीति, टैरिफ और व्यापार समझौते

19.2.1  India's trade agreements प्रारंभिक और मुख्य नया जोड़ा गया

24 Sep 2026 भारत और न्यूज़ीलैंड ने अनुसमर्थन दस्तावेज़ों का आदान प्रदान किया, और 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित

उनका मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 को लागू होगा। भारत और यूरोपीय संघ जनवरी 2026 में संपन्न अपने मुक्त

व्यापार समझौते पर 16 दिसंबर 2026 को ब्रसेल्स में हस्ताक्षर करेंगे। The Hindu, 24 Sep 2026, thehindu.com · The

Hindu, 21 Sep 2026, thehindu.com · News On AIR, 21 Sep 2026, newsonair.gov.in

पहले की कवरेज: India's trade agreements, July 2026
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19.2.2  American tariffs and India's exports प्रारंभिक और मुख्य नया जोड़ा गया

20 Sep 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति ने Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 पर

हस्ताक्षर किए, जो रूसी तेल और गैस खरीदते रहने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ की अनुमति देता है, जिसमें राष्ट्रपति

की छू ट (waiver) का प्रावधान है। जुलाई  में भारत के  तेल आयात का आधे से अधिक रूस से आया, और भारत ने अपनी

ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ  व्यक्त की हैं तथा उसके  छू ट माँगने की संभावना है। मुख्य परीक्षा: ऊर्जा खरीद से जुड़े टैरिफ व्यापार

नीति को ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ देते हैं, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का 85 प्रतिशत से अधिक आयात करता है। The Indian

Express, 20 Sep 2026 · The Hindu, 20 Sep 2026 · The Hindu, 17 Sep 2026, thehindu.com

पहले की कवरेज: American tariffs and India's exports, August 2026

19.3  विदेशी निवेश

19.3.1  विदेशी निवेश वाले ई कॉमर्स में निर्यात हेतु माल भंडार
प्रारंभिक परीक्षा

भारतीय ई  कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 से नियंत्रित

होता है, जो इसे मार्के टप्लेस मॉडल में अनुमति देते हैं।

क्या बदला

2 Sep 2026 संक्षिप्त आर्थिक कार्य विभाग ने नियमों में संशोधन कर विदेशी निवेश वाली ई  कॉमर्स कं पनियों को के वल

निर्यात के  लिए भारत में बने माल का भंडार रखने की अनुमति दी। घरेलू बिक्री के  लिए माल भंडार आधारित ई  कॉमर्स में

FDI प्रतिबंधित बना हुआ है, इसलिए भारतीय खरीदारों को के वल मार्के टप्लेस मॉडल ही सेवा देता है। Department of

Economic Affairs, Ministry of Finance, 2 Sep 2026

19.3.2  Net foreign direct investment संक्षिप्त नया जोड़ा गया

27 Sep 2026 जुलाई  2026 में शुद्ध FDI 735 करोड़ डॉलर पहुँ चा, जो मई  2021 के  बाद सबसे अधिक है, और अप्रैल से

जुलाई  का शुद्ध FDI 38 प्रतिशत बढ़ा। इक्विटी अंतर्वाह का लगभग 70 प्रतिशत मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त

राज्य अमेरिका से आया। Reserve Bank of India, 27 Sep 2026

20 लोक वित्त

20.1  बजट, घाटा और ऋण

20.1.1 अंतरित न किए गए उपकर पर लोक लेखा समिति
मुख्य परीक्षा

उपकर (cess) एक घोषित उद्दे श्य के  लिए लगाया जाता है, इसलिए इसका संग्रह एक समर्पित कोष के  लिए निर्धारित

होता है और राज्यों के  साथ साझा नहीं किया जाता।
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क्या बदला

9 Sep 2026 संक्षिप्त संसद की लोक लेखा समिति ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने उपकर संग्रह के  ₹9,222 करोड़ उन

समर्पित कोषों में अंतरित नहीं किए जिनके  लिए वे लगाए गए थे। अपने कोष से रोका गया उपकर जवाबदेही को कमज़ोर

करता है और शुल्क के  उद्दे श्य को विफल करता है। मुख्य परीक्षा: चूँकि उपकर निर्धारित होते हैं और राज्यों के  साथ साझा नहीं

होते, उन्हें  उनके  कोषों में अंतरित न करना जवाबदेही और शुल्क के  उद्दे श्य, दोनों को कमज़ोर करता है। The Hindu, 9 Sep

2026, thehindu.com

20.1.2  The Centre's fiscal deficit संक्षिप्त नया जोड़ा गया

30 Sep 2026 अप्रैल से अगस्त 2026 का घाटा वर्ष के  लक्ष्य के  41.9 प्रतिशत तक पहुँ च गया, जो एक वर्ष पहले से अधिक है,

क्योंकि उर्वरक, पेट्रोलियम और खाद्य पर सब्सिडी व्यय बढ़ा। The Hindu, 30 Sep 2026, thehindu.com

20.2  वस्तु एवं सेवा कर और अप्रत्यक्ष कर

20.2.1  Goods and Services Tax collections संक्षिप्त नया जोड़ा गया

1 Sep 2026 अगस्त 2026 का सकल GST संग्रह ₹1,99,853 करोड़ रहा, हालाँकि वृद्धि का एक हिस्सा आधार के  नीचे की

ओर संशोधन से आया। The Hindu, 1 Sep 2026, thehindu.com

21 पूँजी बाज़ार

21.1  प्रतिभूति बाज़ार और उनका नियामक

21.1.1 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बोर्ड बैठक, सितंबर 2026

प्रारंभिक परीक्षा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) प्रतिभूति बाज़ारों का विनियमन करता है, और इसका बोर्ड उन्हें नियंत्रित

करने वाले विनियम स्वीकृ त करता है।

क्या बदला

24 Sep 2026 संक्षिप्त 24 सितंबर को अपनी 215वीं बैठक में SEBI बोर्ड ने नए पोर्टफोलियो प्रबंधक विनियम

(Portfolio Managers Regulations) और निपटान कार्यवाही विनियम (Settlement Proceedings

Regulations), 2026 स्वीकृ त किए। इसने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को गैर कृ षि जिंस व्युत्पन्नों (commodity

derivatives) में व्यापार की अनुमति दी। इसने मान्यता प्राप्त निवेशक (accredited investor) का दर्जा बढ़ाया,
व्यक्तियों के  लिए ₹5 करोड़ की बाज़ार धारिता के  साथ और अनिवासियों के  लिए स्वतः मान्य दर्जा। Securities and

Exchange Board of India, 24 Sep 2026, sebi.gov.in

22 कृषि और खाद्य

22.1  मूल्य, खरीद और खाद्य सुरक्षा

22.1.1  व्यापार नीति से खाद्य कीमतों का प्रबंधन
प्रारंभिक और मुख्य
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कें द्र कई  साधनों से खाद्य कीमतों का प्रबंधन करता है: आयात पर सीमा शुल्क (customs duty), निर्यात प्रतिबंध,

आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), 1955 के  अंतर्गत भंडारण सीमा, कें द्रीय भंडार से

खुले बाज़ार में बिक्री और मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilisation Fund)।

जहाँ भारत आयात पर निर्भर है, वहाँ सीमा शुल्क में कटौती जल्दी असर करती है, जैसे खाद्य तेलों में, जहाँ आयात

से माँग का लगभग 56 से 60 प्रतिशत पूरा होता है।

ऐसी कटौतियाँ घरेलू उत्पादकों की आय घटाती हैं और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (National Mission on

Edible Oils) जैसे मिशनों के  विरुद्ध जा सकती हैं।

क्या बदला

26 Sep 2026 नया

त्योहारों के  मौसम से पहले कें द्र ने कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य

कर दिया।

कच्चे सोयाबीन और कच्चे पाम तेल पर शुल्क 10 से घटकर 5 प्रतिशत हुआ, और परिष्कृ त सूरजमुखी तेल पर

32.5 से 22.5 प्रतिशत।

विकसित हो रहे अल नीनो (El Niño) से कमज़ोर हुए 2026 के  मानसून ने त्योहारों के  मौसम में आपूर्ति का

जोखिम बढ़ा दिया था।

मुख्य परीक्षा: जहाँ भारत आयात पर निर्भर है, वहाँ शुल्क कटौती कीमतों को जल्दी शांत करती है, पर यह उत्पादकों की

आय घटाती है और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के  विरुद्ध जा सकती है।

The Hindu, 26 Sep 2026, thehindu.com

22.2  भूमि सुधार और भूमि अभिलेख

22.2.1  डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
प्रारंभिक और मुख्य

Cadastral maps

ऐसे सर्वेक्षण मानचित्र जो हर भूखंड की सीमा, विस्तार और
स्वामित्व दिखाते हैं, और जो राजस्व तथा पंजीकरण का आधार

अभिलेख होते हैं।

कें द्र प्रायोजित योजनाएँ

वे योजनाएँ  जिन्हें राज्य चलाते हैं और जिनकी लागत में संघ
भागीदार होता है, जबकि कें द्रीय क्षेत्र की योजना को संघ पूरी

तरह वित्त देता है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) भूमि अभिलेखों के  आधुनिकीकरण की एक

कें द्रीय क्षेत्र की योजना है, ताकि कौन किस भूखंड का स्वामी है इसका अभिलेख पढ़ा, मानचित्रित और पंजीकृ त किया

जा सके ।

समस्या और योजना

कौन किस भूखंड का स्वामी है, इसका अभिलेख सरकार की अपनी नियम पुस्तिका है, और स्वामित्व का लिखित

अभिलेख और सर्वेक्षण मानचित्र प्राय: एक दूसरे से मेल नहीं खाते।

यह 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के  रूप में आरंभ हुआ, जिसमें दो कें द्र प्रायोजित

योजनाएँ  (Centrally Sponsored Schemes) मिला दी गईं ।
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2016 में इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के  रूप में नया रूप दिया गया,

जो पूरी तरह संघ द्वारा वित्तपोषित कें द्रीय क्षेत्र की योजना है।

DILRMP 3.0

DILRMP 3.0 एक GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) सक्षम लैंड स्टैक बनाता है, जो Cadastral maps को

अधिकार अभिलेखों, पंजीकरणों और न्यायालयी मामलों से जोड़ता है।

राज्यों के  लैंड स्टैक मिलकर राष्ट्रीय लैंड स्टैक बनाते हैं, और डेटा राज्यों के  पास ही रहता है।

हर भूखंड को विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (ULPIN) मिलती है, जो 14 अंकों की पहचान है और जिसे सार्वभौमिक

भू-आधार भी कहा जाता है।

पंजीकरण पंजीकरण सेवा कें द्रों में किया जाना है, जो पासपोर्ट सेवा कें द्रों के  प्रतिरूप पर बने हैं।

NAKSHA, यानी शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वे क्षण, शहरी भूमि अभिलेखों का

पायलट है और शहरी संपत्ति कार्ड जारी करता है।

क्या बदला

10 Sep 2026

कें द्रीय मंत्री ने 2026 से 2031 के  लिए भूमि अभिलेखों के  डिजिटल कायाकल्प हेतु DILRMP 3.0 के  परिचालन

दिशानिर्देश जारी किए।

PIB, 10 Sep 2026, pib.gov.in · PIB, 9 Sep 2026, pib.gov.in

22.3  पशुधन, मत्स्य पालन और बागवानी

22.3.1  प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
प्रारंभिक परीक्षा

2020 में पहले की नीली क्रांति योजना के  आधार पर आरंभ हुई  प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) वह

योजना है जो मछली पालन की इकाइयों को धन देती है, पुनःपरिचालित और बायोफ्लॉक दोनों।

भारत विश्व मत्स्य उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, वैश्विक उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत, और झींगा उत्पादन तथा

निर्यात में पहले स्थान पर।

क्या बदला

10 Sep 2026

योजना के  छह वर्ष उस उत्पादन की पृष्ठभूमि थे जो 2013-14 से दोगुने से अधिक हो चुका है।

2024-25 में मछली उत्पादन 197.75 लाख टन के  रिकॉर्ड स्तर पर पहुँ चा।

PIB, 10 Sep 2026, pib.gov.in
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23 उद्योग और सेवाएँ

23.1  सेवाएँ, ई कॉमर्स और पर्यटन

23.1.1 उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020

प्रारंभिक और मुख्य

Dark patterns

ऐसी ऑनलाइन इंटरफे स डिज़ाइन जो उपयोगकर्ताओं को
छलकर या दबाव डालकर उन विकल्पों तक ले जाती हैं जो

उनका इरादा नहीं थे।

कें द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के  अंतर्गत बना
नियामक, जो अनुचित व्यापार व्यवहारों, भ्रामक विज्ञापनों और

उपभोक्ता अधिकारों के  उल्लंघन पर कार्रवाई  करता है।

ड्रिप प्राइसिंग

छिपे हुए शुल्क के वल अंतिम चेकआउट चरण पर बताना।

उपभोक्ता संरक्षण (ई -कॉमर्स) नियम, 2020 तय करते हैं कि कोई  प्लेटफ़ॉर्म किसी भारतीय उपभोक्ता को किस तरह बेच

सकता है।

कें द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) ने 2023 में Dark

patterns पर दिशानिर्देश जारी किए, और प्राधिकरण ने इनके  तहत कं पनियों पर दंड लगाया है।

2023 के  दिशानिर्देश 13 डार्क  पैटर्न को अनुचित व्यापार व्यवहार के  रूप में सूचीबद्ध करते हैं, जिनमें फ़ॉल्स अर्जेंसी

(false urgency), बास्के ट स्नीकिंग (basket sneaking), कन्फ़र्म शेमिंग (confirm shaming),

सब्सक्रिप्शन ट्रै प (subscription traps) और ड्रिप प्राइसिंग (drip pricing) शामिल हैं।

संशोधन क्या अपेक्षित करता है

डिज़ाइन

Comply with the 2023 dark patterns

guidelines

Yearly self audit and certificate of

compliance

खोज

No manipulation to mislead

Clearly disclose sponsored listings

कीमतें

Show the reduced and the prior price

Prior price is the lowest in the previous 30

days

No bundled fees for unrelated services

आयात और शिकायतें

Disclose importer and country of origin

Join the National Consumer Helpline

convergence process

Press Information Bureau (PIB) की 10 सितंबर 2026 की विज्ञप्ति से
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क्या बदला

10 Sep 2026

10 सितंबर 2026 को अधिसूचित एक संशोधन के  अनुसार प्लेटफॉर्म को 1 जनवरी 2027 से अपने इंटरफ़े स को

स्वयं प्रमाणित करना होगा।

संशोधन से पहले प्लेटफॉर्म अपने इंटरफ़े स के  लिए तभी जवाबदेह होता था जब कोई  उसे पकड़ लेता था।

PIB, 10 Sep 2026, pib.gov.in

23.2  खनन और खनिज

23.2.1  ज़िला खनिज प्रतिष्ठान
प्रारंभिक और मुख्य

ज़िला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation, DMF) ज़िला स्तर का एक निकाय है जो खनन से

प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के  कल्याण पर खर्च करता है।

इसका वित्तपोषण खनन पट्टाधारकों के  अंशदान से होता है।

प्रतिष्ठान खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के  2015 के  संशोधन के  बाद स्थापित किए गए।

इनका खर्च प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के  दिशानिर्देशों के  अनुसार होता है।

क्या बदला

29 Sep 2026 नया

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के  एक लेखा परीक्षण में ओडिशा में प्रतिष्ठान के  धन का अनियमित खर्च पाया गया।

यह धन, अन्य चीज़ों के  साथ, एक हॉकी स्टेडियम पर गया, जिसे लेखा परीक्षण ने खनन से प्रभावित लोगों के  लिए

कम उपयोगी माना।

The Indian Express, 29 Sep 2026, indianexpress.com

UPSC पूछ चुका है

Prelims 2016: ज़िला खनिज प्रतिष्ठानों का उद्दे श्य

23.2.2  विदेशों में लिथियम ब्लॉक
प्रारंभिक और मुख्य

विदेशों में लिथियम ब्लॉक दूसरे देशों की वह लिथियम युक्त ज़मीन है जिसमें भारत KABIL (खनिज बिदेश इंडिया

लिमिटेड) के  माध्यम से हिस्सा ख़रीदता है।

लिथियम के  प्रति निश्चिंत होने का सबसे पक्का तरीका उस ज़मीन को अपने पास रखना है जिसमें वह पड़ा है।

KABIL नेशनल एल्युमिनियम कं पनी, हिंदुस्तान कॉपर तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कं सल्टेंसी का संयुक्त उद्यम है,

और वह अर्जेंटीना में पहले से पाँच ब्लॉक रखता है।
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अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली मिलकर लिथियम त्रिभुज बनाते हैं, वे नमक के  मैदान जिनमें विश्व का अधिकांश खारे

पानी का लिथियम है।

ऑस्ट्रे लिया लिथियम कठोर चट्टान से निकालता है।

क्या बदला

11 Sep 2026

भारत ने कहा कि वह ऑस्ट्रे लिया और चिली में लिथियम ब्लॉक लेने के  लिए बातचीत कर रहा है और अर्जेंटीना में

पाँच और की तलाश में है।

The Hindu, 11 Sep 2026, thehindu.com

UPSC पूछ चुका है

Prelims 2025: देश और संसाधन, जिनमें चिली और लिथियम शामिल हैं

24  रोज़गार और श्रम

24.1  रोज़गार आँकड़े और प्रवृत्तियाँ

24.1.1  The labour force survey संक्षिप्त नया जोड़ा गया

15 Sep 2026 अगस्त 2026 में बेरोज़गारी घटकर 5.0 प्रतिशत रह गई , क्योंकि ग्रामीण बेरोज़गारी जनवरी के  बाद अपने सबसे

निचले स्तर पर आ गई । Ministry of Statistics and Programme Implementation, 15 Sep 2026, mospi.gov.in

24.2  श्रम संहिताएँ, गिग कार्य और सामाजिक सुरक्षा

24.2.1  Employees' Provident Fund under the Code on Social Security प्रारंभिक और मुख्य

नया जोड़ा गया

18 Sep 2026 कें द्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंज़ूरी दी,

जिससे 51 लाख से अधिक और कर्मचारी अनिवार्य दायरे में आने की आशा है। श्रम मंत्रालय ने 17 सितंबर को सामाजिक सुरक्षा

संहिता की धारा 2(89) के  अंतर्गत नई  सीमा राजपत्र में अधिसूचित की। The Hindu, 18 Sep 2026, thehindu.com · The

Indian Express, 17 Sep 2026

पहले की कवरेज: Employees' Provident Fund under the Code on Social Security, July 2026
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पर्यावरण और आपदा प्रबंधन

25 जलवायु विज्ञान

25.1  चरम मौसम, मानसून और पूर्वानुमान

25.1.1  प्रबल अल नीनो के  बीच शुष्क मानसून
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

दक्षिण पश्चिम मानसून 30 सितंबर 2026 को दीर्घ अवधि औसत (long period average) के  87

प्रतिशत पर समाप्त हुआ, जो 11 वर्षों का सबसे शुष्क मौसम है, और महाराष्ट्र ने 26 सितंबर को अपने 358 में

से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया।

87 प्रतिशत
दीर्घ अवधि औसत का:
868.6 मिमी के  मुकाबले
759.4 मिमी

13वाँ
1901 के  बाद से सबसे
शुष्क मानसून

282
कमी वाले ज़िले, देश के
38 प्रतिशत से अधिक
क्षेत्रफल पर

358 में से 265
महाराष्ट्र के  तालुके  सूखा
प्रभावित घोषित

पृष्ठभूमि
दीर्घ  अवधि औसत (LPA) 1971 से 2020 की औसत मानसून वर्षा है, और कोई  मौसम सामान्य तब माना

जाता है जब वर्षा इसके  96 से 104 प्रतिशत के  बीच हो।

दीर्घ अवधि औसत

1971 से 2020 की जून से सितंबर की औसत वर्षा, 87 सेमी।

अल नीनो (El Niño) भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के  सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है, जो

भारत की वर्षा को दबाता है, जबकि ला नीना (La Niña) उसके  अनुकू ल होता है।

अल नीनो

भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के  सतही जल का असामान्य

रूप से गर्म होना, जो भारतीय मानसून को कमज़ोर करने की

प्रवृत्ति रखता है।

अल नीनो की घोषणा नीनो 3.4 सूचकांक पर होती है, जो मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत में  समुद्र सतह

तापमान की विसंगति है, और यह +2.51°C पर था।
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2026 का मानसून एक नज़र में: दीर्घ अवधि औसत का 87 प्रतिशत, मासिक विचलन, और कमी तथा अधिकता वाले क्षेत्र।

स्रोत: The Indian Express, 26, 27 and 30 September 2026; The Hindu, 29 September 2026

मौसम असमान क्यों रहा
बंगाल की खाड़ी से उठी निम्न दाब प्रणालियाँ सामान्य 57 के  मुकाबले 77 दिन सक्रिय रहीं, जिससे अल नीनो के

बावजूद मध्य भारत गीला रहा।

मैडेन जूलियन दोलन (MJO), वर्षा लाने वाले बादलों की एक पट्टी जिसकी अवधि 30 से 60 दिन होती है,

दक्षिण के  ऊपर प्रतिकू ल बना रहा, इसलिए दक्षिण का हर राज्य कमी में रहा।
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मैडेन जूलियन दोलन

वर्षा लाने वाले बादलों की एक पट्टी जो 30 से 60 दिन की

अवधि के  साथ आगे बढ़ती है।

महाराष्ट्र के  भीतर कमी 18 प्रतिशत थी, लेकिन मराठवाड़ा में 38 प्रतिशत और विदर्भ में 27 प्रतिशत की कमी

रही, और दोनों वृष्टि छाया क्षेत्र हैं।

एक ही मौसम में सूखा और बाढ़
ओडिशा में मौसम 29 प्रतिशत की अधिकता पर समाप्त हुआ, जो एक के  बाद एक आई  बंगाल की खाड़ी की 11

प्रणालियों से आई , जिससे मिट्टी संतृप्त हो गई  और हर नई  झड़ी अपवाह में बदल गई ।

एक गहरे अवदाब के  पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) से मिलने से सितंबर के  अंतिम सप्ताह में

उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई , जब मानसून लौट रहा था।

पश्चिमी विक्षोभ

पूर्व की ओर बढ़ने वाला, वर्षा लाने वाला एक
बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात जो पश्चिम से उत्तर भारत तक

पहुँ चता है।

आगे क्या
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कम से कम मार्च 2027 तक अल नीनो के  प्रभावों का अनुमान लगाया है।

प्रबल अल नीनो प्राय: दक्षिणी प्रायद्वीप पर अधिक वर्षा वाले उत्तर पूर्वी मानसून के  अनुकू ल होता है, यद्यपि ऐसे

हर वर्ष में नहीं।

लंबी अवधि वाली अरहर अक्टूबर में फू लती है और नवंबर में उसकी फलियाँ भरती हैं, इसलिए तब का सूखा दौर

अंतिम अवस्था में नमी का तनाव पैदा करता है, और मिट्टी की कम नमी रबी की बुवाई  रोक सकती है।

आगे की राह

जल निकासी को बार बार होने वाली तीव्र वर्षा के  लिए बनाया जाए, क्योंकि भारी वर्षा वाले दिन घटने के

बावजूद एक दिन और पाँच दिन की झड़ियाँ अधिक आम हो रही हैं।

फसल योजना में पूर्वानुमान पर अमल हो: जहाँ मौसम के  विफल होने की आशंका हो, वहाँ कम अवधि की

दालें, मोटे अनाज और तिलहन।

इस अल नीनो के  पारिस्थितिक प्रभावों का दस्तावेज़ीकरण हो, जैसा 188 भारतीय वैज्ञानिकों ने माँगा है,

क्योंकि किसी प्रवाल भित्ति को विरंजन से उबरने में लगभग एक दशक लगता है।
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प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

LPA की गणना 1971 से 2020 की अवधि पर होती है; सामान्य इसका 96 से 104 प्रतिशत है।

पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ने वाला एक बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो भूमध्य, काला, कै स्पियन

और अरब सागरों से नमी लेता है और उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धारा द्वारा ले जाया जाता है।

हिंद महासागर द्विध्रुव भारत पर अल नीनो के  प्रभाव को कम या अधिक कर सकता है।

MJO 30 से 60 दिन की अवधि के  साथ आगे बढ़ता है।

चर्चा में स्थान

मराठवाड़ा · भारत (महाराष्ट्र) · पश्चिमी घाट के  पूर्व में दक्कन के  पठार पर एक वृष्टि छाया क्षेत्र
30 Sep 2026: यहाँ मानसून 38 प्रतिशत कम रहा, जो महाराष्ट्र में सबसे बुरा था, और राज्य ने अपने 358 में से 265 तालुकों में सूखा
घोषित किया।

स्रोत: The Indian Express, 30 Sep 2026, indianexpress.com · The Hindu, 23 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu,

20 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 29 Sep 2026, thehindu.com · The Indian Express, 26 Sep 2026,

indianexpress.com · The Indian Express, 27 Sep 2026, indianexpress.com

25.1.2  स्वेल सर्ज
प्रारंभिक परीक्षा

कल्लक्कडल

स्वेल सर्ज को के रल के  मछुआरों द्वारा दिया गया नाम।

स्वेल सर्ज (swell surge) उस सामुद्रिक स्वेल से आने वाली तटीय बाढ़ है जो दूर, किसी दूरस्थ तूफ़ान या लंबी आँधी से

उत्पन्न हुई  हो।

स्वेल प्राय: दक्षिणी हिंद महासागर में बनता है, हज़ारों किलोमीटर चलता है और दो या तीन दिन में तट तक

पहुँ चता है।

के रल के  मछुआरे इसे कल्लक्कडल (kallakadal) कहते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा कें द्र (INCOIS) चेतावनियाँ जारी करता है, और दक्षिणी के रल तथा

कन्याकु मारी सबसे पहले प्रभावित होते हैं।

क्या बदला

28 Sep 2026 नया

INCOIS ने के रल और दक्षिणी तमिलनाडु  के  लिए लाल चेतावनी जारी की।

ऐसी चेतावनियाँ प्राय: मानसून से पहले आती हैं, लेकिन इस वर्ष अल नीनो ने मानसूनी समुद्र शांत रखे, इसलिए दूर

का स्वेल अलग से दिखा।

The Indian Express, 28 Sep 2026, indianexpress.com
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25.2  जलवायु विज्ञान: रिकॉर्ड, आरोपण और टिपिंग पॉइंट

25.2.1 1.5°C का लक्ष्य और ओवरशूट
प्रारंभिक और मुख्य

टिपिंग पॉइंट

वे सीमाएँ  जिनके  पार जलवायु तंत्र का कोई  भाग ऐसी अवस्था
में चला जाता है जो शायद पलट न सके ।

वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा

2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के  स्तर से कम से कम

30 प्रतिशत नीचे लाने की स्वैच्छिक प्रतिज्ञा।

ओवरशूट

तापन का अस्थायी रूप से 1.5°C से ऊपर जाना, और फिर
2100 तक उससे नीचे लौट आना।

1.5°C लक्ष्य पूर्व औद्योगिक स्तर से ऊपर वैश्विक तापन की वह सीमा है जिसका पेरिस समझौता अनुसरण करता है, वह

रेखा जिससे बाकी सब मापा जाता है।

1 ओवरशूट

कु छ ही वर्षों में तापन 1.5°C पार कर
जाता है; उत्सर्जन में भारी कटौती करें
और संवेदनशील लोगों तथा
पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करें

→

2 शिखर

कम से कम नेट ज़ीरो CO₂ तक
पहुँ चें; उच्च उत्सर्जन के  हर पाँच
वर्ष शिखर में लगभग 0.1°C जोड़
देते हैं

→

3 गिरावट

लगातार नेट ऋणात्मक CO₂

उत्सर्जन 2100 तक तापन को
1.5°C से नीचे वापस ले आता है

संयुक्त राष्ट्र का पहला ओवरशूट मार्ग, The Indian Express, 4 सितंबर 2026 और The Hindu, 3 सितंबर 2026 से

लक्ष्य

पेरिस समझौते का अनुच्छेद 2 तापन को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2°C से काफ़ी नीचे रखता है और 1.5°C का प्रयास

करता है; ये लक्ष्य पहली बार 2010 में COP16 के  कानकु न समझौतों में तय हुए थे।

यह दशकों के  औसत तापन की बात करता है, इसलिए रेखा से ऊपर का एक वर्ष इसका उल्लंघन नहीं है; उल्लंघन

तब घोषित होता है जब चलता हुआ औसत उसे पार करे।

निकट भविष्य के  तापन को घटाने का सबसे तेज़ साधन मीथेन है; भारत वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा में शामिल नहीं हुआ

है, उसका तर्क  है कि विकसित देश पहले वित्त और प्रौद्योगिकी के  ऋणी हैं।

ओवरशूट

ओवरशूट वह अवधि है जिसमें तापन 1.5°C पार करता है और फिर गहरी कटौती तथा कार्बन निष्कासन से वापस

नीचे लाया जाता है।

ओवरशूट की योजना बनाने वाला मार्ग उससे बचने वाले मार्ग से मूल रूप से भिन्न है।

ग्रीनलैंड और पश्चिम अंटार्क टिक हिम चादरों, अमेज़न और अटलांटिक पलटाव परिसंचरण के  टिपिंग पॉइंट ही वह

कारण हैं जिससे ओवरशूट की अवधि मायने रखती है।

क्या बदला

3 Sep 2026
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संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की लिमिटिंग ओवरशूट रिपोर्ट पहला संयुक्त राष्ट्र मार्ग है जो 1.5°C के  उल्लंघन

को अपरिहार्य मानकर वापस नीचे आने की योजना बनाता है।

इसका अनुमान है कि हर राष्ट्रीय योजना पूरी होने पर भी अधिकतम तापन 1.8°C होगा, और वर्तमान नीतियों पर

2100 तक 2.6°C।

अधिकतम तापन को 0.1°C घटाने के  लिए 220 अरब टन CO₂ हटानी होगी।

कार्बन डाइऑक्साइड हटाने से इस सदी में एक डिग्री के  कु छ दसवें हिस्से से अधिक पलटने की संभावना नहीं है,

और 1.5°C से नीचे लौट आने पर भी समुद्र स्तर का बढ़ना नहीं रुके गा और न ही विलुप्तियाँ पलटी जा सकें गी।

यह विकासशील देशों की अनुकू लन आवश्यकताओं को 2035 तक 31,000 करोड़ डॉलर प्रति वर्ष  से अधिक

आँकती है, और यही आँकड़ा तुर्किये में होने वाले COP31 में मतभेद पैदा करने की आशंका रखता है।

The Hindu, 3 Sep 2026 · The Indian Express, 4 Sep 2026, indianexpress.com

25.3  हिममंडल, महासागर और समुद्र स्तर

25.3.1  हिमालयी हिमनदों का पीछे हटना
प्रारंभिक और मुख्य

हिमालयी हिमनदों का पीछे हटना हिंदू कु श हिमालय के  हिमनदों से बर्फ़  का घटना है। पर्वतों का यह चाप आठ देशों में

फै ला है और गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सहित लगभग दस बड़े बेसिनों और दो अरब लोगों का पोषण करता है।

89%
पाँच दशकों में वे निगरानी वर्ष जिनमें हिमनद

द्रव्यमान संतुलन ऋणात्मक रहा

Doubled
2000 के  बाद बर्फ़  के  क्षय की दर

7 to 38
क्षेत्र में प्रति दशक हिमनद झील विस्फोट

बाढ़ें, 1950 से बढ़ी हुई

Frontline, 7 सितंबर 2026 से, अंतरराष्ट्रीय एकीकृ त पर्वतीय विकास कें द्र (ICIMOD) की 19 मार्च 2026 की रिपोर्ट और अभिलिखित हिमनद

झील विस्फोट बाढ़ों की समीक्षा के  हवाले से

जल का भंडार

इसकी 70 से 80 प्रतिशत वर्षा मानसून से आती है, और शीतकालीन हिम इसका मौसमी जल भंडार है।

हिमालयी हिमनद हर दशक तेज़ी से द्रव्यमान खो रहे हैं।

गर्मी पहाड़ को कैसे ढीला करती है

गर्मी के वल पहाड़ से बर्फ़  नहीं हटाती; वह उसे भी हटा देती है जो पहाड़ को बाँधे रखता था।

पिघला पानी दरारें चौड़ी करता है और हिमनद के  तल को चिकना करता है, जिससे बर्फ़  के  बड़े खंड फिसल सकते हैं।

पीछे हटता हिमनद उस बर्फ़  को हटा देता है जो उसके  ऊपर की चट्टानी दीवारों को सहारा देती थी, और चट्टान तथा

बर्फ़  नंगी ढलानों पर लटकी रह जाती है।

पिघलता पर्माफ्रॉस्ट उस बर्फ़  को हटा देता है जो चट्टान और तलछट को जोड़े रखती है।

परिणाम हैं अधिक हिमनद झीलें, अधिक अस्थिर ढलानें, और ऐसी बाढ़ें जो झील से नहीं बल्कि ढलान के  ढहने से

आरंभ होती हैं।
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क्या बदला

1 Sep 2026

नेपाल बाढ़ के  बाद हुए एक सर्वेक्षण में मार्च 2026 के  आकलन और अभिलिखित विस्फोट बाढ़ों की समीक्षा का

उपयोग किया गया; आँकड़े चार्ट में हैं।

Frontline, 1 Sep 2026, frontline.thehindu.com · Frontline, 7 Sep 2026, frontline.thehindu.com

UPSC पूछ चुका है

Prelims 2019: हिमालयी हिमनदों का उनकी नदियों से मिलान
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26 प्रदूषण

26.1  वायु प्रदूषण

26.1.1  दिल्ली की सर्दियों की हवा: संशोधित GRAP और प्रतिबंधों  का एक तय 

कै लेंडर
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

28 सितंबर 2026 को CAQM ने एक संशोधित GRAP अनुसूची को मंज़ूरी दी, और दिल्ली ने एक

शीतकालीन योजना घोषित की जिसमें 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक तिथियों से तय प्रतिबंध हैं।

पृष्ठभूमि
GRAP के  चार चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़े हैं: चरण I 201 से 300 (खराब), चरण II 301 से 400

(बहुत खराब), चरण III 401 से 450 (गंभीर) और चरण IV 450 से ऊपर (गंभीर से भी आगे)।

हर चरण अपने नीचे वाले चरण में जुड़ता है, और किसी चरण को पूर्वानुमान के  आधार पर, माप के  उसकी सीमा

पार करने से पहले ही, लागू किया जा सकता है।

सर्दियों में गिरता तापमान वाहनों के  धुएँ , औद्योगिक उत्सर्जन और फसल अवशेष के  धुएँ  को ज़मीन के  पास रोक

लेता है।

वायु क्षेत्र दृष्टिकोण

वायु गुणवत्ता का प्रबंधन प्रशासनिक सीमाओं के  भीतर नहीं,

बल्कि एक साझा भौगोलिक क्षेत्र में करना।
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संशोधित GRAP चरण और 1 अक्टूबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के  तिथि से तय शीतकालीन प्रतिबंध।

स्रोत: PIB, 29 September 2026; The Hindu, 30 September 2026

GRAP में क्या बदला
डीज़ल जनरेटर सेटों पर और BS IV तथा उससे नीचे की बसों के  प्रवेश पर लगे प्रतिबंध चरण II से चरण I में

आ गए।

चरण III और IV में आवश्यक वस्तुएँ  ढोने वाले BS IV तथा उससे नीचे के  माल वाहनों को मिली छू ट हटा

दी गई ।
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निर्माण स्थलों की धूल की निगरानी नगरपालिका सीमाओं से आगे औद्योगिक और राजमार्ग गलियारा क्षेत्रों तक

बढ़ा दी गई ।

दिल्ली का तय कैलेंडर
1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाला निर्माण रुकता है, पार्किंग शुल्क दोगुना होता है, कार्यालय

अलग अलग समय पर खुलते हैं और आधे तक कर्मचारी घर से काम करते हैं।

10 दिसंबर से 20 जनवरी तक सभी निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक है।

1 नवंबर से दिल्ली के  बाहर पंजीकृ त BS VI से नीचे के  वाहनों पर रोक है, और संपीडित प्राकृ तिक गैस तथा

इलेक्ट्रिक वाहनों को छू ट है।

1 अक्टूबर से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के  बिना किसी वाहन को क्षेत्र में ईं धन नहीं मिलता।

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र

एक प्रमाणपत्र जो पुष्टि करता है कि किसी वाहन का धुआँ
उत्सर्जन मानदंडों के  भीतर है।

खेतों की आग
CAQM ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को 2026 में धान की पराली जलाना समाप्त करने का निर्देश

दिया है।

प्रबल अल नीनो से वर्षा लाने वाले पश्चिमी विक्षोभ कम आने की आशंका है, इसलिए इस सर्दी हवा कम बार

साफ़ होगी।

GRAP के  चरण, सितंबर 2026 में संशोधित

STAGE AIR QUALITY INDEX AIR QUALITY ACTIONS

I 201 to 300 poor 25

II 301 to 400 very poor 8

III 401 to 450 severe 10

IV above 450 severe plus 5

प्रतिबंध चरण I से चरण IV तक कड़े होते जाते हैं, और हर चरण अपने नीचे के  चरणों में जुड़ता है।

स्रोत: PIB, 29 September 2026
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आगे की राह

तय कै लेंडर निवासियों और व्यवसायों को पूर्व सूचना देता है, जो श्रेणीबद्ध प्रतिबंधों ने कभी नहीं दी,

लेकिन यह स्रोतों का नहीं, मौसम का उपचार करता है।

दिल्ली के  शीतकालीन प्रदूषण का सबसे बड़ा प्राथमिक स्रोत वाहन हैं, लगभग 23 प्रतिशत, इसलिए मौसमी

प्रतिबंधों से अधिक स्वच्छ परिवहन मायने रखता है।

नगरपालिका और यहाँ तक कि क्षेत्रीय सीमाएँ  भी इस समस्या के  लिए छोटी हैं, और यही पूरे वायु क्षेत्र

(airshed) के  प्रबंधन का तर्क  है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

GRAP के  चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक के  अनुसार हैं: 201, 301, 401 और 450 से ऊपर।

CAQM एक वैधानिक निकाय है और उन निर्देशों के  माध्यम से काम करता है जिन्हें राज्यों को लागू करना

होता है।

वायु क्षेत्र दृष्टिकोण (airshed approach) वायु गुणवत्ता का प्रबंधन प्रशासनिक सीमाओं के  भीतर

नहीं, बल्कि एक साझा भौगोलिक क्षेत्र में करता है।

BS VI मानदंड, जो 2020 से देश भर में लागू हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कणिका पदार्थ पर अधिक

कड़ी सीमाएँ  तय करते हैं।

स्रोत: PIB, 29 Sep 2026, pib.gov.in · The Hindu, 30 Sep 2026, thehindu.com · PIB, 28 Sep 2026, pib.gov.in · PIB, 30

Sep 2026, pib.gov.in · The Indian Express, 30 Sep 2026, indianexpress.com · The Indian Express, 17 Sep 2026,

indianexpress.com

26.1.2  राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
प्रारंभिक और मुख्य

गैर प्राप्ति शहर

वे शहर जो लगातार एक लंबी अवधि तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु

गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पाते।

2019 में आरंभ हुआ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) 130 शहरों को, जिनमें अधिकांश गैर प्राप्ति शहर (non-

attainment cities) हैं, एक प्रदूषक के  लिए लक्ष्य देता है और उसे पूरा करने के  लिए उन्हें धन देता है।

इसका लक्ष्य 2017–18 के  मुकाबले 2025–26 तक PM10 को 40 प्रतिशत तक घटाना है।

शहरों को निष्पादन से जुड़े अनुदान के  माध्यम से धन मिलता है, जिसकी निगरानी गैर उपलब्धि शहरों में वायु प्रदूषण

विनियमन का पोर्टल (PRANA) पर होती है।

2026 तक खर्च हुई  राशि का 68 प्रतिशत सड़क की धूल पर गया, और परिवहन, अपशिष्ट या उद्योग पर बहुत कम।

2026 तक 40 शहरों ने स्रोत विभाजन अध्ययन पूरा नहीं किया था।

क्या बदला

7 Sep 2026
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2017 से 2018 के  मुकाबले 130 में से 108 शहरों में वार्षिक PM10 कम हुआ, 26 ने इसे 40 प्रतिशत से अधिक

घटाया और 14 ने मानक पूरे किए।

2019 से 2020 से दिए गए अनुदानों का 70.5 प्रतिशत उपयोग हुआ है।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रैंकिंग परिणामों से अधिक प्रयास को पुरस्कृ त करती है: मापे गए PM10 सुधार को के वल

2.5 प्रतिशत भार मिलता है।

इसीलिए लखनऊ सबसे बड़े शहरों में शीर्ष पर रहा, यद्यपि उसका PM10 मानक से दोगुने से अधिक है।

मुख्य परीक्षा: उपयोग न करने पर दंड के  साथ सुरक्षित निधि, धूल के  बजाय दहन पर कें द्रित लक्ष्य, और फसल

विविधीकरण के  लिए किसानों को भुगतान।

PIB, 7 Sep 2026, pib.gov.in · The Indian Express, 7 Sep 2026, indianexpress.com

26.1.3  पराली जलाना और फसल अवशेष प्रबंधन
प्रारंभिक और मुख्य

पराली जलाना धान की कटाई  के  बाद, अक्टूबर और नवंबर में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के  खेतों में धान के

अवशेष को जलाना है।

पराली के  दो रास्ते

खेत में

Incorporated into the soil by machines from

custom hiring centres

खेत से बाहर

Biomass power

Compressed biogas

Ethanol

Pellets

Co firing in thermal plants

पराली जलाना तभी रुकता है जब पुआल के  जाने की कोई  जगह हो, चाहे वापस मिट्टी में या किसी बाज़ार में।

Source: PIB, 16 June 2026

यह कितना जोड़ता है, और इसकी गिनती कैसे होती है

यह मौसम भर के  कण प्रदूषण का एक मामूली हिस्सा है और सबसे बुरे दिनों में उसका बड़ा हिस्सा।

खेत की आग शीतकालीन कण प्रदूषण में 15 प्रतिशत से अधिक नहीं जोड़ती, पर अक्टूबर और नवंबर के  कु छ दिनों

में एक तिहाई  से अधिक।

आग की गिनती कै से होती है, यही तय करता है कि बहस किस दिशा में चलेगी।

आग की गणना दिन के  उपग्रह गुज़रने के  दौरान सक्रिय आग देखती है, और उपग्रहों के  जाने के  बाद लगी आग को

छोड़ देती है।

जले हुए क्षेत्र का मानचित्रण सेंटिनल 2 चित्रों से झुलसे खेतों को दिखाता है, और यह नहीं बताता कि किसी आग ने

कितना धुआँ छोड़ा।
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किसान क्यों जलाते हैं, और विकल्प

पराली जलाने की मुख्य वजह धान की कटाई  और गेहूँ  की बुआई  के  बीच का छोटा अंतराल है, जिसे कम अवधि वाला

धान और सीधी बुआई  वाला धान बढ़ाते हैं।

2018 की फसल अवशेष प्रबंधन योजना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मशीनों और कस्टम

हायरिंग कें द्रों के  लिए धन देती है।

अवशेष मिट्टी में वापस जा सकता है या किसी बाज़ार में, बायोमास बिजली, संपीड़ित बायोगैस, एथेनॉल, पेलेट या

ताप संयंत्रों में सह दहन के  रूप में।

क्या बदला

4 Sep 2026

CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने पंजाब और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के  साथ इस

पर बातचीत शुरू की कि पराली जलाने की गिनती कै से होती है, क्योंकि उसे संदेह है कि आग की गिनती इसे पूरा

पकड़ पाती है।

जलाने का चरम 2020 में लगभग दोपहर 1.30 बजे से खिसककर 2024 में लगभग शाम 5 बजे हो गया, यानी

उपग्रहों के  गुज़र जाने के  बाद।

पंजाब और हरियाणा में आग की गिनती 2021 से 2025 के  बीच 93 और 91 प्रतिशत घटी, पर जला हुआ क्षेत्र

कहीं धीमी गति से घटा।

जले हुए क्षेत्र के  प्रोटोकॉल की फिर से जाँच की जा रही है, क्योंकि उपग्रह और ज़मीनी आँकड़े अलग अलग दिशा

दिखा रहे हैं।

The Hindu, 4 Sep 2026, thehindu.com · The Indian Express, 7 Sep 2026, indianexpress.com

26.2  भूजल और जल संरक्षण

26.2.1 जल संचय जन भागीदारी
प्रारंभिक और मुख्य

कृ त्रिम पुनर्भरण

वर्षाजल या सतही जल को गड्ढों, तालाबों, खाइयों या कु ओं
के  माध्यम से भूमि में ले जाना ताकि वह जलभृत को फिर से
भर दे।

सितंबर 2024 में आरंभ हुई  जल संचय जन भागीदारी (JSJB) समुदाय को स्वामी बनाकर कम लागत की कृ त्रिम

पुनर्भरण (artificial recharge) संरचनाएँ  बनाती है।

जहाँ कोई  इकाई  पुनर्भरण से अधिक जल निकाल रही हो, वहाँ सबसे सस्ता उपाय वर्षा जल को वापस भूमि के  भीतर

ले जाना है, और यह काम कोई  गाँव स्वयं कर सकता है।

यह उस काम का खर्च उठाती है और बनी हुई  संरचना उसी समुदाय के  पास छोड़ देती है जिसने उसे बनाया।

इसका मार्गदर्शन समुदाय (Community), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social

Responsibility) तथा लागत (Cost) के  3C करते हैं।

जून 2026 में इसका जल शक्ति अभियान: कै च द रेन में विलय हो गया।
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राज्यों के  प्रतिरूपों में छत्तीसगढ़ का आवा पानी झोंकी, आंध्र प्रदेश का शिखर से घाटी तक उपचार और ओडिशा का

छत पर वर्षा जल संचयन शामिल हैं।

संरचनाओं की गिनती प्रयास मापती है, परिणाम नहीं, इसलिए जलभृत के  स्तर और माँग पक्ष के  उपाय ही इसकी

कसौटी हैं।

क्या बदला

3 Sep 2026

इसके  पहले दो वर्षों में 1.58 करोड़ से अधिक पुनर्भरण संरचनाएँ  बनाई  जा चुकी थीं।

PIB, 3 Sep 2026, pib.gov.in
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27 आपदा प्रबंधन

27.1  हिममंडल, महासागर और समुद्र स्तर

27.1.1  हिमालयी आपदाएँ : झील विस्फोट और हिमस्खलन शृंखलाएँ
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

उत्तराखंड ने 29 सितंबर 2026 को चमोली के  वसुंधरा ताल में अपनी पहली हिमनदी झील पूर्व चेतावनी

प्रणाली लगाना शुरू किया। यह 26 अगस्त की नेपाल आपदा के  एक महीने बाद आया है, जिसके  बारे में

विशेषज्ञ अब कहते हैं कि वह झील विस्फोट था ही नहीं।

195
राष्ट्रीय सूची में उच्च जोखिम वाली
हिमनदी झीलें

100 में से 30
अंक जो जोखिम सूचकांक नीचे की ओर
की भेद्यता को देता है

लगभग 73 प्रतिशत
मानचित्रित हिमालयी हिमनदी झीलों का
भाग जो भारत के  बाहर है

पृष्ठभूमि
हिमनदी झील वहाँ बनती है जहाँ पीछे हटता हिमनद एक गड्ढा छोड़ जाता है जो पिघले पानी से भर जाता है, और

जिसे आधार चट्टान या हिमोढ़ (moraine), हिमनद द्वारा छोड़ी गई  ढीली चट्टान और तलछट, रोके  रखती है।

हिमोढ़ (Moraine)

हिमनद द्वारा छोड़ी गई  चट्टानों और मलबे की एक कटक, जो

किसी झील को बाँध सकती है।

हिमोढ़ बाँध धीमे अपरदन से, उसके  भीतर दबी बर्फ़  के  पिघलने से, या तब टूट सकता है जब कोई  हिमस्खलन

या भूस्खलन झील में गिरकर उसके  ऊपर से लहर भेज दे।

नेपाल में 26 अगस्त 2026 को लांगटांग लिरुं ग पर बर्फ़  और चट्टान टूटकर घाटी में मलबा प्रवाह के  रूप में बहीं,

जिससे 1,410 लोगों की मृत्यु हुई  और 6,000 से अधिक लापता हुए।

आपदा शृं खला (hazard cascade)

एक शृंखला जिसमें किसी ढलान का टूटना नीचे की ओर एक
विनाशकारी प्रवाह में बदल जाता है।
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दो हिमालयी आपदाओं की तुलना, हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ और चट्टान तथा बर्फ़  के  हिमस्खलन की शृं खला, और भारत किस पर नज़र रखता है।

स्रोत: The Indian Express, 23 and 30 September 2026; Frontline, 30 September 2026

दो आपदाएँ, एक नहीं
हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) का स्रोत ज्ञात होता है, झील, जिसका मॉडल बनाया जा सकता है,

निगरानी की जा सकती है या जिसे खाली किया जा सकता है।
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हिमनद झील विस्फोट बाढ़

हिमनद झील से जल का अचानक निकल जाना, जब उसका
प्राकृ तिक बाँध कट जाए, भीतर से पिघल जाए, या हिमस्खलन
अथवा भूस्खलन से उठी लहर उसके  ऊपर से बह जाए।

चट्टान और बर्फ़  के  हिमस्खलन की शृंखला उन लाखों खड़ी ढलानों में से किसी पर भी शुरू हो सकती है जहाँ

पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है, इसलिए इसके  लिए योजना बनाना कहीं कठिन है।

पर्माफ्रॉस्ट

वह भूमि जो लगातार कम से कम दो वर्ष जमी रहती है।

2021 में चमोली और 2026 में नेपाल का रसुवा दोनों शृंखलाएँ  थीं, और दोनों में अनेक मृत और लापता लोग

प्रवाह के  मार्ग में आए जलविद्युत कर्मी थे।

भारत ने क्या बनाया है
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 195 उच्च जोखिम वाली झीलों की सूची रखता है, और एक राष्ट्रीय GLOF

जोखिम शमन कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड को समेटता है।

कें द्रीय जल आयोग झीलों को बारह मानदंडों पर अंक देता है, और 100 में से 30 अंक नीचे की ओर की भेद्यता

को देता है, क्योंकि जोखिम खतरे और जोखिम में पड़ी आबादी का मेल है।

वसुंधरा ताल प्रणाली जल स्तर, मौसम, भूमि की हलचल और प्रवाह पर नज़र रखती है, और उपग्रह के  माध्यम

से आँकड़े एक डैशबोर्ड को भेजती है जो तय सीमाओं पर चेतावनी देता है।

कमियाँ
पता लगाना चेतावनी नहीं है: चेतावनी को समय पर ज़िलों, परियोजना संचालकों और गाँवों तक पहुँ चना होता

है, और लोग उस पर तभी अमल करते हैं जब उस पर भरोसा करते हैं।

नेपाल का प्रवाह तिब्बत के  साथ की सीमा पार कर आया, और उसके  आर-पार कोई  साझा आँकड़ा स्रोत नहीं है,

इसलिए सीमा पर रुकने वाली चेतावनी प्रणाली आधी आपदा से चूक जाती है।

ईं ट भट्ठों, चूल्हों और फसल जलाने से निकलने वाला ब्लैक कार्बन बर्फ़  को काला करके  पिघलने की गति बढ़ाता

है, और हिमालयी हिमनदों के  द्रव्यमान की हानि के  लगभग एक तिहाई  के  लिए उत्तरदायी है।

झी वि फो औ हि शृं
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झील विस्फोट और हिमस्खलन शृंखला

हिमनद झील विस्फोट बाढ़
चट्टान और बर्फ़  के  हिमस्खलन की

शृंखला

Source one known lake any steep,

deglaciating slope

Trigger the moraine dam erodes, or

a wave from a falling mass

breaches it

a slope of rock and

ice collapses

What can be done the lake can be modelled,

monitored or drained

hard to plan for; siting and

land use must change

Cases South Lhonak, 2023 Chamoli, 2021;

Rasuwa, 2026

झील पर नज़र रखी जा सकती है; जो ढलान टूटेगी उसे पहले से नहीं जाना जा सकता।

स्रोत: The Indian Express, 23 and 30 September 2026, and Frontline, 30 September 2026

आगे की राह

जलविद्युत परियोजनाओं और बस्तियों का स्थान शृंखला आपदा को ध्यान में रखकर तय हो, क्योंकि कई

हिमालयी बाँध दशकों पहले जलवायु परिवर्त न की जानकारी के  बिना नियोजित हुए थे।

सीमाओं  के  आर-पार चेतावनी आँकड़े साझा हों, जिसका नेतृत्व भारत ISRO के  पूर्व चेतावनी आँकड़ों

और एक क्षेत्रीय जोखिम तथा बीमा सुविधा के  साथ कर सकता है।

भट्ठों, चूल्हों, परिवहन और फसल अवशेष जलाने को एक साथ लेते हुए वायु क्षेत्र (airshed) के  स्तर पर

ब्लैक कार्बन घटाया जाए।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

पर्माफ्रॉस्ट वह भूमि है जो लगातार कम से कम दो वर्ष जमी रहती है।

पीक वॉटर (peak water) वह बिंदु है जिस पर हिमनद का पिघला पानी अधिकतम होता है, जिसके

बाद नदी का प्रवाह घटता है।

वसुंधरा ताल उत्तराखंड के  चमोली में है; किसी भी राज्य या कें द्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक हिमनदी

झीलें लद्दाख में हैं।

हिंदू कु श हिमालय 2100 तक अपने वर्त मान हिमनद आयतन का 80 प्रतिशत तक खो सकता है।

चर्चा में स्थान

वसुंधरा ताल · भारत (उत्तराखंड) · गढ़वाल हिमालय में चमोली ज़िले की ऊपरी अलकनंदा द्रोणी में एक हिमनदीय झील
30 Sep 2026: उत्तराखंड ने 29 सितंबर को वहाँ अपनी पहली हिमनदीय झील पूर्व चेतावनी प्रणाली लगानी शुरू की।

लांगटांग लिरुं ग · नेपाल · काठमांडू  के  उत्तर में, तिब्बत की सीमा के  पास लांगटांग श्रेणी की एक चोटी
30 Sep 2026: 26 अगस्त को इससे बर्फ़  और चट्टान टूटने से वह मलबा प्रवाह शुरू हुआ जिसने रसुवा को तबाह किया, जो झील फटने के

बजाय एक शृंखलाबद्ध आपदा थी।



100 / 153vidbodh.com/hi/current-affairs?edition=2026-09

स्रोत: The Indian Express, 30 Sep 2026, indianexpress.com · Frontline, 30 Sep 2026, frontline.thehindu.com · The

Indian Express, 23 Sep 2026, indianexpress.com · The Indian Express, 19 Sep 2026, indianexpress.com · The

Indian Express, 17 Sep 2026, indianexpress.com · The Hindu, 18 Sep 2026, thehindu.com · The Indian Express,

21 Sep 2026, indianexpress.com

27.2  चरम मौसम, मानसून और पूर्वानुमान

27.2.1 सूखे की घोषणा
प्रारंभिक और मुख्य

नमी पर्याप्तता सूचकांक

सूखे के  आकलन में प्रयुक्त मिट्टी की नमी का एक सूचकांक।

Trigger-1

महाराष्ट्र की सूखा प्रबंधन संहिता का पहला चेतावनी चरण, जो

वर्षा की कमी और कम से कम 21 दिन के  सूखे दौर पर
आधारित है।

भारत में सूखे की कोई  एक परिभाषा नहीं है, और सूखा राज्य सरकार घोषित करती है।

कें द्रीय धन पाने के  लिए किसी राज्य की रिपोर्ट को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के  मानदंडों का पालन करना होता है।

मानदंड वर्षा की कमी, नमी पर्याप्तता सूचकांक (moisture adequacy index), फसल हानि, सामान्य क्षेत्र के

आधे से कम बुवाई , गिरते भूजल, और पेयजल तथा चारे की कमी को देखते हैं।

धन जारी होने से पहले एक कें द्रीय दल रिपोर्ट का सत्यापन करता है।

सूखा कै से घोषित होता है और उसके  लिए धन कै से मिलता है

1 वर्षा की कमी और सूखा दौर

↓

2 Trigger-1

↓

3 कलेक्टरों द्वारा पंचनामे

↓

4 NDRF मानदंडों के  अनुसार राज्य की रिपोर्ट

↓

5 कें द्रीय दल का सत्यापन

↓

6 धन जारी

सूखा राज्य घोषित करता है, और कें द्रीय धन तभी आता है जब एक कें द्रीय दल उसकी रिपोर्ट का सत्यापन कर ले।

Source: The Hindu, 29 September 2026, and The Indian Express, 23 September 2026
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क्या बदला

29 Sep 2026 नया

महाराष्ट्र ने 26 सितंबर को अपनी सूखा प्रबंधन संहिता, 2016 के  अंतर्गत 358 में से 265 तालुकों में सूखा

घोषित किया।

संहिता का पहला चेतावनी चरण, Trigger-1, वर्षा की कमी और कम से कम 21 दिन के  सूखे दौर पर

आधारित है।

इसके  बाद कलेक्टर पंचनामे शुरू करते हैं, जो फसल की स्थिति के  क्षेत्रीय सर्वेक्षण हैं, और फसल हानि का

मुआवज़ा इन सर्वेक्षणों के  बाद मिलता है।

The Hindu, 29 Sep 2026, thehindu.com · The Indian Express, 23 Sep 2026, indianexpress.com

28 समाचार में प्रजातियाँ

28.1  बड़ी बिल्लियाँ

28.1.1 अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस
प्रारंभिक परीक्षा

प्राकृ तिक पूंजी

प्रकृ ति का भंडार, जैसे वन, मृदा, जल और वन्यजीव, जिसे उन
सेवाओं के  लिए एक परिसंपत्ति के  रूप में  गिना जाता है जो वह
लोगों को देता है।

अंतरराष्ट्रीय बिग कै ट एलायंस भारत द्वारा सात बड़ी बिल्लियों के  संरक्षण के  लिए आरंभ किया गया एक समूह है, और

इसका मुख्यालय भारत में है।

इसे अप्रैल 2023 में मैसूरु में, प्रोजेक्ट टाइगर की पचासवीं वर्षगाँठ पर आरंभ किया गया।

यह सात बड़ी बिल्लियों को समेटता है: बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ (snow leopard), चीता, जगुआर

और प्यूमा।

यह विस्तार क्षेत्र वाले देशों के  ज्ञान तथा वित्त को एक साथ लाकर काम करता है।

वित्तदाताओं के  सामने इसका तर्क  यह है कि बाघ परिदृश्य प्राकृ तिक पूंजी है और उसे उसी रूप में वित्तपोषित किया

जा सकता है।

क्या बदला

2 Sep 2026

गठबंधन ने एशियाई  विकास बैंक के  साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का तर्क  था कि परिदृश्य का प्रबंधन अभयारण्य दर अभयारण्य नहीं बल्कि समग्र

रूप से होना चाहिए।

PIB, 2 Sep 2026, pib.gov.in

UPSC पूछ चुका है
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Prelims 2025: एशिया और प्रशांत के  लिए नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब किसने आरंभ किया

28.1.2  चीता प्रारंभिक परीक्षा

21 Sep 2026 भारत में जन्मी एक मादा ने 18 सितंबर को कू नो में चार शावकों को जन्म दिया, जो भारत में जन्मे चीते का

पहला बच्चा समूह है। संख्या 55 है, और इनमें से 36 भारत में जन्मे हैं । The Indian Express, 21 Sep 2026,

indianexpress.com · The Indian Express, 18 Sep 2026, indianexpress.com

पहले की कवरेज: चीता, June 2026

28.2  हाथी और अन्य स्थलीय स्तनधारी

28.2.1  पिग्मी हॉग
प्रारंभिक परीक्षा

पिग्मी हॉग (pygmy hog) संसार का सबसे छोटा जंगली सूअर है, जो वन में के वल असम में पाया जाता है।

यह IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) है, और Porcula वंश की एकमात्र जीवित प्रजाति है।

यह के वल जलोढ़ बाढ़ के  मैदानों की घनी घास में रहता है, इसलिए इसकी गिरावट इस बात का संके त है कि घास का

मैदान क्षीण हो रहा है।

1971 में पुनः खोजे जाने तक इसे विलुप्त माना जाता था, और इसकी अंतिम प्राकृ तिक आबादी मानस राष्ट्रीय उद्यान

में है।

क्या बदला

17 Sep 2026 नया

1995 से चल रहे पिग्मी हॉग संरक्षण कार्यक्रम ने बंदी प्रजनन के  माध्यम से असम की आबादी 32 गुना बढ़ाई  है।

अब लगभग 250 वन में रहते हैं।

मुख्य परीक्षा: बंदी प्रजनन के वल बीमा है; वन में जीवित रहने के  लिए पुनर्स्थापित, अखंड घास के  मैदान चाहिए।

The Hindu, 17 Sep 2026, thehindu.com

28.2.2  रीसस मकाक
प्रारंभिक और मुख्य

अनुसूची I

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की उन प्रजातियों की सूची
जिन्हें सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है और जिनके  शिकार पर

कठोरतम दंड है।

रीसस मकाक (rhesus macaque) उत्तर भारत के  कस्बों का आम बंदर है, और 2022 से यह वन्यजीव (संरक्षण)

अधिनियम, 1972 के  अंतर्गत संरक्षित नहीं है।

2022 के  संशोधन द्वारा हटाए जाने तक यह अधिनियम की अनुसूची II में सूचीबद्ध था।

इसके  साथ बंदरों के  प्रबंधन का दायित्व राज्य वन विभागों से शहरी स्थानीय निकायों के  पास चला गया।
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वन्यजीव हमलों का मुआवज़ा, जो हिमाचल प्रदेश में के वल अधिनियम के  अंतर्गत आने वाली प्रजातियों पर लागू होता

है, अब इस पर लागू नहीं होता।

क्या बदला

20 Sep 2026 नया

शिमला में एक महिला की मकाक के  हमले के  बाद मृत्यु हो गई ।

उसका परिवार उन ₹4 लाख का पात्र नहीं भी हो सकता जो हिमाचल प्रदेश किसी संरक्षित पशु से हुई  मृत्यु पर

देता है।

मुख्य परीक्षा: यह मामला बंदरों को नाशकजीव या संरक्षित पशु मानने की दुविधा दिखाता है, जबकि लोगों द्वारा खिलाना

और शिकारियों की कमी उन्हें जंगलों से बाहर ला रहे हैं।

The Indian Express, 20 Sep 2026, indianexpress.com

29 संरक्षित क्षेत्र और आवास

29.1  समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र

29.1.1  राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0

प्रारंभिक परीक्षा

राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 तट के  लिए पर्यावरण मंत्रालय की एक कें द्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 2030 से 31 तक चलेगी।

यह नौ तटीय राज्यों और चार कें द्र शासित प्रदेशों को समेटती है।

इसका काम भेद्यता आकलन, पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन, प्रदूषण प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण है।

क्या बदला

30 Sep 2026 संक्षिप्त मंत्रालय ने योजना के  दिशानिर्देश जारी किए। PIB, 30 Sep 2026, pib.gov.in

29.2  वन, घास के मैदान और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र

29.2.1  पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र प्रारंभिक और मुख्य

27 Sep 2026 कर्नाटक विधानमंडल ने 22 सितंबर को सातवीं मसौदा अधिसूचना के  उत्तर में, जो 56,825 वर्ग किमी को

समेटती है, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया। राज्य चाहता है कि के वल वन भूमि शामिल हो, और उपग्रह

आँकड़ों के  स्थान पर एक संयुक्त भौतिक सर्वेक्षण हो। मुख्य परीक्षा: चूँकि स्थानीय लागत राज्य उठाते हैं और लाभ देश को होता

है, कोई  राज्य इस ढाँचे को तभी अस्वीकार करे जब वह उतना ही विचारित विकल्प प्रस्तुत करे। The Hindu, 27 Sep 2026,

thehindu.com · The Hindu, 26 Sep 2026, thehindu.com

पहले की कवरेज: पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, August 2026
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30 जैव विविधता शासन

30.1  भारत में जैव विविधता और वन्यजीव कानून

30.1.1 जैविक विविधता अधिनियम, 2002

प्रारंभिक और मुख्य

जन जैव विविधता पंजिका

स्थानीय जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के  अभिलेख, जो
स्थानीय लोगों के  साथ मिलकर तैयार किए जाते हैं।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 वह कानून है जिसके  द्वारा भारत देश के  भीतर जैव विविधता पर अभिसमय को लागू

करता है।

यह काम को तीन स्तरों में बाँटता है, और सबसे नीचे गाँव की समिति है।

जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने अधिकांश अपराधों को आपराधिक के  बजाय दीवानी बना दिया,

और 2024 में नियम आए।

कौन क्या करता है

जैविक विविधता अधिनियम, 2002

राष्ट्रीय स्तर

National Biodiversity

Authority, a statutory

body in Chennai

Decides access by

foreign entities and fixes

benefit sharing

राज्य और कें द्र शासित प्रदेश स्तर

State Biodiversity Boards

and UT Biodiversity

Councils

Regulate commercial use

by Indian entities

स्थानीय स्तर

Over 2.76 lakh

Biodiversity

Management

Committees, set up by

local bodies

Prepare People's

Biodiversity Registers

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की 5 और 6 सितंबर 2026 की विज्ञप्तियों तथा जैविक विविधता अधिनियम, 2002 से

क्या बदला

6 Sep 2026

पर्यावरण मंत्री ने राज्यों से कहा है कि वे अपनी जैव विविधता प्रबंधन समितियों को के वल गठित ही नहीं, बल्कि

कार्यशील बनाएँ ।

उन्होंने यह भी कहा कि जन जैव विविधता पंजिका एक बार के  अभिलेख के  बजाय गतिशील नियोजन

उपकरण बनें।

राज्यों के  नियमों को 2023 के  संशोधन और 2024 के  नियमों के  अनुरूप बनाया जाना है।

PIB, 6 Sep 2026, pib.gov.in
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30.1.2  पहुँच और लाभ साझेदारी
प्रारंभिक और मुख्य

पहुँ च और लाभ साझेदारी

जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान के  उपयोगकर्ता उन देशों
और समुदायों के  साथ लाभ का उचित बँटवारा करते हैं जिन्होंने
वे उपलब्ध कराए।

जन जैव विविधता पंजिका

स्थानीय जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के  अभिलेख, जो

स्थानीय लोगों के  साथ मिलकर तैयार किए जाते हैं।

पहुँ च और लाभ साझेदारी जैविक विविधता अधिनियम का यह वादा है कि जो कोई  किसी जैविक संसाधन से लाभ

कमाता है, वह उस स्थान को कु छ लौटाता है जहाँ से वह आया।

लाभ साझाकरण का पैसा कहाँ जाता है

1 उपयोगकर्ता भुगतान करता है

किसी जैविक संसाधन या उससे जुड़े
ज्ञान का उपयोगकर्ता राष्ट्रीय जैव
विविधता प्राधिकरण को भुगतान
करता है

→

2 राज्यों को

जैविक विविधता नियम, 2024

के  तहत 85 से 90 प्रतिशत राशि
राज्य जैव विविधता बोर्ड  को
जाती है

→

3 धारकों को

बोर्ड इसे जैव विविधता प्रबंधन
समितियों, किसानों और पारंपरिक
ज्ञान धारकों में बाँटता है

लाभ साझाकरण का अधिकांश पैसा प्राधिकरण से नीचे उन समुदायों तक पहुँ चना है जिनके  पास वह संसाधन है।

Source: PIB, 20 June 2026

धन कैसे आगे बढ़ता है

उपयोगकर्ता राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को भुगतान करता है, और जैविक विविधता नियम, 2024 के  अंतर्गत

उसका 85 से 90 प्रतिशत राज्य जैव विविधता बोर्ड को जाता है।

बोर्ड उसे जैव विविधता प्रबंधन समितियों, किसानों और पारंपरिक ज्ञान धारकों में वितरित करता है।

बोर्ड को जो मिलता है उसे संरक्षण, जन जैव विविधता पंजिकाओं, जैव विविधता विरासत स्थलों और सामुदायिक

आजीविका पर खर्च करना होता है।

धन कहाँ से आता है

2008 से प्राधिकरण ₹266 करोड़ से अधिक प्राप्त कर चुका है।

लाल चंदन (Red Sanders) सबसे बड़ा स्रोत है, उसके  बाद बीज तथा औषधि और आयुष।

जहाँ किसी प्रदाता का पता नहीं चल पाता, वहाँ स्रोत क्षेत्र ज्ञात हो तो धन फसल के  अंतर्गत क्षेत्र के  अनुपात में राज्य

बोर्डों को जाता है, और अन्यथा राष्ट्रीय जैव विविधता कोष में रहता है।

क्या बदला

5 Sep 2026

भुगतान ₹200 करोड़ को पार कर गया।

हाल का अधिकांश धन उन बीज कं पनियों से आया जिन्होंने खुले बाज़ार से खरीदे गए सब्ज़ी बीजों के  लिए भुगतान

किया, और यह किसी समुदाय तक सीधे पहुँ चने के  बजाय फसल क्षेत्र के  आधार पर राज्य बोर्डों में बाँटा गया।

PIB, 5 Sep 2026, pib.gov.in
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UPSC पूछ चुका है

Prelims 2023: जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ, नागोया प्रोटोकॉल और संग्रहण शुल्क

अतिरिक्त पठन: CBD, cbd.intThe Nagoya Protocol on access and benefit sharing

30.2  वैश्विक जैव विविधता अभिसमय और संस्थाएँ

30.2.1 अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग
प्रारंभिक परीक्षा

अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (International Whaling Commission, IWC) व्हेल के  शिकार के  प्रबंधन और

व्हेलों के  संरक्षण के  लिए वैश्विक निकाय है।

इसकी स्थापना व्हेलिंग के  विनियमन के  लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के  अंतर्गत हुई , जिस पर 1946 में वॉशिंगटन

में हस्ताक्षर हुए।

भारत 1981 से इसका सदस्य है।

क्या बदला

28 Sep 2026 नया

भारत ने प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन का उल्लेख किया और अरब सागर की हंपबैक व्हेल को उन प्रजातियों में गिनाया जिन्हें

उसने कें द्रित संरक्षण के  लिए चुना है।

PIB, 28 Sep 2026, pib.gov.in

30.3  मानव वन्यजीव संघर्ष और वन्यजीव अपराध

30.3.1 ओरंगुटान
प्रारंभिक और मुख्य

CITES

वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के
अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES): परिशिष्ट I

वाणिज्यिक व्यापार पर रोक लगाता है; परिशिष्ट II के  लिए
अनुज्ञापत्र चाहिए।

ओरंगुटान (orangutan) एशिया के  एकमात्र बड़े कपि (great apes) हैं, और ये जंगल में के वल बोर्नियो और सुमात्रा

में रहते हैं।

भारत में इनका कोई  जंगली क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ मिला कोई  ओरंगुटान के वल बाहर से लाया गया हो सकता है,

और यही ऐसे मामले को संरक्षण का नहीं बल्कि तस्करी का प्रश्न बनाता है।

तीनों प्रजातियाँ, बोर्नियाई , सुमात्राई  और तपानुली, IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त और CITES

परिशिष्ट I में हैं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो वह वैधानिक निकाय है जो तस्करी की जाँच करता है।
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क्या बदला

16 Sep 2026

ओरांगुटान की सभी प्रजातियाँ CITES के  परिशिष्ट I में हैं, जिनका व्यापार के वल अपवाद स्वरूप होता है और

वाणिज्य के  लिए नहीं।

ज़ब्त किए गए पशु के  लिए पर्यावरण मंत्रालय मूल देश से परामर्श करता है; प्रत्यावर्त न उस देश के  खर्च पर होता है,

और अन्यथा पशु बचाव कें द्र में जाता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के  2022 के  संशोधन ने CITES में सूचीबद्ध प्रजातियों की एक अनुसूची जोड़ी

और यह इसी प्रक्रिया को अपनाता है।

The Indian Express, 16 Sep 2026, indianexpress.com

UPSC पूछ चुका है

Prelims 2023: कौन सा जानवर टहनी से औज़ार बनाता है

31 जलवायु वार्ता और वित्त

31.1  UNFCCC वार्ताएँ और पेरिस ढाँचा

31.1.1 COP31, अंताल्या
प्रारंभिक और मुख्य

हानि और क्षति

वह नुकसान जिसे न शमन रोक पाता है और न अनुकू लन, बाढ़

और चक्रवात से लेकर हिमनदों के  पीछे हटने तक।

COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु अभिसमय के  पक्षकारों का 2026 का सम्मेलन है, जो नवंबर में तुर्किये के  अंताल्या

में होगा।

इसकी अध्यक्षता ऐसे ढंग से बँटी है जो पहले नहीं अपनाया गया: तुर्किये अध्यक्षता करता है, और ऑस्ट्रे लिया वार्ताओं

की देखरेख करता है।

इसका प्रमुख लक्ष्य विद्युतीकरण है, अंतिम ऊर्जा माँग में बिजली का हिस्सा 20 प्रतिशत से कु छ अधिक से बढ़ाकर

2035 तक 35 प्रतिशत करना।

क्या बदला

28 Sep 2026 नया

प्राथमिकता वाले विषयों में जीवाश्म ईं धनों से दूर संक्रमण, हानि और क्षति, या व्यापक जलवायु वित्त का नाम

नहीं है।

बेलेम में COP30 में भारत ने जीवाश्म ईं धन रोडमैप का विरोध नहीं किया, बशर्ते  वह सामान्य किंतु विभेदित

उत्तरदायित्वों को दर्शाए और कोई  एकसमान मार्ग तय न करे।

मुख्य परीक्षा: जिस सम्मेलन के  मेज़बान जीवाश्म ईं धन और हानि तथा क्षति को कार्यसूची से बाहर रखें, उस पर नेपाल

जैसी आपदाओं से प्रभावित देशों का दबाव पड़ेगा।
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The Hindu, 28 Sep 2026, thehindu.com

चर्चा में स्थान

अंताल्या · तुर्किये · तुर्किये के  भूमध्यसागरीय तट पर

28 Sep 2026: COP31 का मेज़बान शहर, जिसकी सितंबर में जारी प्राथमिकता वाली थीमों में जीवाश्म ईं धन से संक्रमण शामिल नहीं है।

31.1.2  हानि और क्षति
प्रारंभिक और मुख्य

शमन

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को घटाना या हटाना, जैसे कोयले की

जगह सौर ऊर्जा का आना, या वनरोपण।

अनुकू लन

जलवायु के  प्रभावों के  अनुसार ढलना ताकि उनसे होने वाला
नुकसान घटे, जैसे बाढ़ के  तटबंध और सूखा सहने वाले बीज

करते हैं।

हानि और क्षति

वह नुकसान जिसे न शमन रोक पाता है और न अनुकू लन, बाढ़
और चक्रवात से लेकर हिमनदों के  पीछे हटने तक।

CBDR-RC

साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ :
जिन्होंने सबसे अधिक उत्सर्जन किया है और जो सबसे अधिक

कर सकते हैं, वे जलवायु का अधिक भार उठाते हैं।

हानि और क्षति (loss and damage) वह तीसरी चीज़ है जिससे जलवायु व्यवस्था को निपटना पड़ा है, शमन और

अनुकू लन के  बाद।

क्रमिक पक्षकार सम्मेलनों में लिए गए निर्णय; The Hindu, 5 सितंबर 2026, और The Indian Express, 9 सितंबर 2026 से

व्यवस्था

1992 में तय हुआ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र  फ्रे मवर्क  अभिसमय (UNFCCC) वह संधि है जिसके  अंतर्गत

देश वार्ता करते हैं, और उसका पक्षकारों का सम्मेलन (COP) वह वार्षिक बैठक है जो निर्णय लेती है।

उसी 1992 के  अभिसमय में तय हुआ साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ  (CBDR-RC) वह

सिद्धांत है जिस पर विकासशील देशों का हर तर्क  लौटता है।

यह वह पक्ष है कि शमन, वित्त और प्रौद्योगिकी में विकसित देश नेतृत्व करें, क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक उत्सर्जन

किया है और सबसे अधिक कर सकते हैं।

2013

वारसा में COP19 हानि और क्षति के  लिए वारसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र बनाता है।

2015

पेरिस समझौते का अनुच्छेद 8 हानि और क्षति को टालने, घटाने और उससे निपटने को मान्यता देता है।

2019

COP25 संवेदनशील देशों को तकनीकी सहायता देने के  लिए सैंटियागो नेटवर्क  बनाता है।

2022

शर्म अल शेख में COP27 हानि और क्षति के  लिए एक कोष बनाने पर सहमत होता है।

2023

दुबई  में COP28 उस कोष को चालू करता है, जिसकी मेज़बानी फ़िलहाल विश्व बैंक करता है।
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2015 के  पेरिस समझौते ने नियत लक्ष्यों की जगह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान रख दिए, जिन्हें हर देश स्वयं

तय करता है और जिन्हें समय के  साथ ऊपर की ओर संशोधित करने की अपेक्षा की जाती है।

कोष

वार्षिक जलवायु बैठकों को हानि और क्षति के  लिए एक कोष बनाने में एक दशक लगा।

कोष में योगदान स्वैच्छिक हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका इससे बाहर हो गया है।

पेरिस समझौते को अंगीकार करने वाला निर्णय कहता है कि अनुच्छेद 8 दायित्व या मुआवज़े का कोई  आधार नहीं

बनाता, जिससे यह कोष क्षतिपूर्ति नहीं, दान बना रहता है।

क्या बदला

5 Sep 2026

नेपाल ने बड़े उत्सर्जकों से 26 अगस्त की आपदा की भरपाई  करने को कहा, और ऐसा करते हुए भारत पर वही

तर्क  लागू किया जो भारत विकसित विश्व के  सामने रखता है।

नेपाल के  विदेश मंत्री ने चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का नाम लिया, और नेपाल ने हानि और क्षति

(loss and damage) से निपटने के  लिए बने कोष को पत्र लिखा।

भारत ने उत्तर दिया कि जलवायु परिवर्तन एक साझा चुनौती है, न कि किसी एक देश का बिल।

इसलिए यह तर्क  दोनों दिशाओं में चलता है, क्योंकि कोई  देश कु ल मिलाकर बड़ा उत्सर्जक और प्रति व्यक्ति छोटा

उत्सर्जक हो सकता है।

The Hindu, 5 Sep 2026

पृष्ठभूमि पठन: The Indian Express, 9 Sep 2026, indianexpress.com

31.1.3  वार्ता समूह के  रूप में BRICS प्रारंभिक और मुख्य

12 Sep 2026 भारत ने 2026 में अध्यक्षता संभाली और नई  दिल्ली में नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया। 12 सितंबर

की नई  दिल्ली घोषणा ने उन पक्षों को शासनाध्यक्षों के  दस्तावेज़ तक उठा दिया, और कार्बन सीमा उपायों को एकतरफ़ा, दंडात्मक
और भेदभावपूर्ण बताया। यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जीवाश्म ईं धन की निरंतर भूमिका को स्वीकार करता है, और इसके

बदले न्यायसंगत, व्यवस्थित, समतामूलक और समावेशी संक्रमण की माँग करता है। यह BRICS कार्बन बाज़ार भागीदारी की

शुरुआत करता है और इथियोपिया की COP32 (पक्षकारों का सम्मेलन) अध्यक्षता का समर्थन करता है। PIB, 12 Sep 2026,

pib.gov.in · The Indian Express, 13 Sep 2026, indianexpress.com

पहले की कवरेज: वार्ता समूह के  रूप में BRICS, August 2026

31.2  जलवायु वित्त, कार्बन बाज़ार और कार्बन मूल्य निर्धारण

31.2.1  परमाणु ऊर्जा के लिए हरित दर्जा
प्रारंभिक और मुख्य
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SHANTI अधिनियम

परिवर्तनकारी भारत के  लिए परमाणु ऊर्जा का संधारणीय
उपयोग और उन्नयन अधिनियम (Sustainable

Harnessing and Advancement of Nuclear

Energy for Transforming India Act), वह कानून

जिसके  अंतर्गत भारत का परमाणु विस्तार चलता है।

संक्रमण वित्त

ऐसा वित्तपोषण जो अधिक उत्सर्जन करने वाली गतिविधि को
उसका उत्सर्जन घटाने में मदद करता है, जहाँ गतिविधि स्वयं
हरित नहीं है पर उस दिशा में बढ़ रही है।

परमाणु ऊर्जा के  लिए हरित दर्जा परमाणु ऊर्जा को हरित श्रेणी में रखेगा, ताकि परमाणु परियोजनाएँ  हरित साधनों से धन

जुटा सकें ।

हरित लेबल माँगना इसलिए सार्थक है क्योंकि वह पूँजी की लागत घटा देता है, और इसकी ज़रूरत उस संयंत्र से

अधिक किसी को नहीं जिसे बनने में एक दशक लगता है और लागत वसूलने में उससे भी अधिक।

लेबल का दायरा बढ़ाने से अधिक परियोजनाओं  के  लिए धन जुटता है और लेबल निवेशक को जो बताता है वह

कमज़ोर पड़ता है, और ये दोनों एक दूसरे के  विरुद्ध चलते हैं।

जहाँ कोई  गतिविधि इसमें नहीं बैठती, वहाँ सामान्य बीच का रास्ता यह है कि उसे कम कार्बन कहा जाए या शर्तों के

साथ संक्रमण वित्त (transition finance) के  रूप में उसे वित्त दिया जाए।

क्या बदला

2 Sep 2026

निजी परमाणु विकासकर्ताओं ने नीति आयोग (NITI Aayog) से हरित ऊर्जा का दर्जा माँगा, ताकि परमाणु

परियोजनाएँ  हरित साधनों से धन जुटा सकें ।

विश्व बैंक और एशियाई  विकास बैंक परमाणु निवेश पर अपनी सीमाओं  की समीक्षा कर रहे हैं, और वे जिन चीज़ों

को धन नहीं देते उनके  नियम दूसरे भी अपनाते हैं।

कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने SHANTI अधिनियम के  अंतर्गत अब तक लंबित नियमों, लंबी गर्भावधि और

जनशक्ति की कमी को रेखांकित किया।

The Indian Express, 2 Sep 2026, indianexpress.com

31.2.2  कार्बन सीमा समायोजन तंत्र प्रारंभिक और मुख्य

23 Sep 2026 यूरोपीय संघ में आयात करने वाले 2026 में भेजे गए माल के  लिए फ़रवरी 2027 से भुगतान शुरू करेंगे, ऐसे

प्रमाणपत्र खरीदकर जो संघ के  कार्बन मूल्य के  साथ चलते हैं । यह तंत्र अपने देश में चुकाए गए कार्बन मूल्य को घटाता है, लेकिन

भारत का कार्बन बाज़ार तीव्रता लक्ष्य तय करता है, इसलिए जो मिल अपना लक्ष्य पूरा करती है वह देश में कु छ नहीं चुकाती और

उसे कोई  कटौती नहीं मिलती। मुख्य परीक्षा: यह शुल्क उत्सर्जन घटाए बिना उत्पादन को यूरोप की ओर ले जाता है और जलवायु

वित्त के  प्रवाह को उलट देता है, यद्यपि कार्ब न रिसाव को लेकर संघ की चिंता वास्तविक है। The Indian Express, 23 Sep

2026, indianexpress.com

पहले की कवरेज: कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, June 2026

31.3  भारत की जलवायु नीति: NDC, नेट ज़ीरो और अनुकूलन

31.3.1  राज्य से नीचे अनुकूलन: पंचायतें
प्रारंभिक और मुख्य
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ग्राम पंचायत विकास योजना

वह वार्षिक योजना जो कोई  ग्राम पंचायत अपनी ग्राम सभा के
साथ मिलकर बनाती है, जिसमें वे कार्य और उनके  लिए धन

दर्ज होता है जो वह हाथ में लेगी।

राज्य से नीचे अनुकू लन का अर्थ पंचायतों द्वारा जलवायु नियोजन है, जिन्हें कोई  राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक

न्याय का नियोजन सौंप सकता है।

यह क्या संभाल सकती है

Crop diversification

Rainwater harvesting and groundwater

recharge

Reviving water bodies

Afforestation and social forestry

Renewable energy and waste management

क्या रोकता है

Weak technical capacity to assess climate

risk

Little local data on rainfall, groundwater and

vulnerable groups

Limited finance

Plans made as paperwork rather than

through Gram Sabha discussion

The Indian Express, 8 सितंबर 2026 से

कमी

भारत का अनुकू लन नियोजन 2008 की जलवायु परिवर्त न पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on

Climate Change) में और उसके  नीचे की राज्य कार्य योजनाओं में लिखा गया है, और वहीं रुक जाता है।

राज्य के  नीचे कोई  नियोजन ढाँचा नहीं है, जबकि जलवायु जोखिम एक गाँव से दूसरे गाँव में अलग होता है।

अनुकू लन के  लिए अपनी कोई  बजट मद नहीं है, इसलिए काम ग्रामीण रोज़गार गारंटी जैसी मौजूदा योजनाओं से

कराए जाते हैं।

पंचायतों का रास्ता

73वें संविधान संशोधन ने भाग IX जोड़ा, और अनुच्छेद 243G राज्य को आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय का

नियोजन अपनी पंचायतों को सौंपने देता है।

ग्यारहवीं अनुसूची के  विषय अनुकू लन के  ही विषय हैं: कृ षि, लघु सिंचाई , वाटरशेड विकास, सामाजिक वानिकी

और पेयजल।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996 पंचायत कानून को अनुसूचित क्षेत्रों तक ले जाता

है, जहाँ ग्राम सभा सामुदायिक संसाधनों की रक्षा करती है और स्थानीय योजनाओं को मंज़ूरी देती है।

जलवायु प्राथमिकताएँ  इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development

Plan) के  माध्यम से आएँगी।

क्या बदला

8 Sep 2026

महाराष्ट्र की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट ज़ीरो पंचायत है।

The Indian Express, 8 Sep 2026, indianexpress.com
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31.4  शमन: उद्योग, मीथेन और कार्बन निष्कासन

31.4.1  इस्पात: कार्बन लॉक-इन और दो मार्ग
प्रारंभिक और मुख्य

प्रत्यक्ष अपचयित लोहा

वह लोहा जो अयस्क से ऑक्सीजन को ठोस अवस्था में, उसके
गलनांक से नीचे, प्राकृ तिक गैस, हाइड्रोजन या गैर कोकिंग
कोयले से हटाकर बनाया जाता है, न कि झोंका भट्ठी में  कोकिंग

कोयले से। इसे स्पंज आयरन भी कहते हैं, और फिर इसे विद्युत
भट्ठी में गलाया जाता है।

कार्ब न लॉक-इन

लंबे समय तक चलने वाला अधिक उत्सर्जन करने वाला संयंत्र
बनाने से दशकों का उत्सर्जन तय हो जाता है, क्योंकि उसे
जल्दी बंद करने पर उसमें  लगाया गया धन व्यर्थ चला जाता है।

कार्बन लॉक-इन (carbon lock in) वह है जो किसी इस्पात संयंत्र के  बनने या उसकी री-लाइनिंग के  बाद होता है:

निर्णय एक ही बार लिया जाता है, और वह संयंत्र के  चलने के  वर्षों के  उत्सर्जन को तय कर देता है।

इस्पात भारत के  ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 12 प्रतिशत है और भारत का इस्पात उत्सर्जन वैश्विक औसत से

लगभग 32 प्रतिशत अधिक है, इसीलिए यह शमन नीति की कसौटी है।

ब्लास्ट फर्नेस और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस

(BF-BOF)

Blast furnace: coking coal strips oxygen from

iron ore

Basic oxygen furnace: pure oxygen refines

the carbon rich iron

70.4% of global steelmaking

इलेक्ट्रिक आर्क  फर्नेस

Melts scrap or direct reduced iron (DRI) with

electricity

Less than half the emissions intensity

DRI made with green hydrogen and clean

power: close to zero

India has little old steel to recycle, so DRI in

electric arc furnaces, not scrap, is its best

option

The Hindu, 8 सितंबर 2026 से

निर्णय क्यों बंध जाता है

ब्लास्ट फर्नेस की री-लाइनिंग उसमें पंद्रह से बीस वर्ष का और कार्यकाल जोड़ देती है, और इस तरह उतना ही और

उत्सर्जन भी।

किसी संयंत्र को जल्दी बंद करने पर उसमें लगाया गया धन व्यर्थ जाता है।

नया संयंत्र कौन सा मार्ग अपनाता है, यही लॉक-इन होता है।

दो मार्ग

ब्लास्ट फर्नेस और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस मार्ग, जो वैश्विक इस्पात उत्पादन का 70.4 प्रतिशत है, अपनी बनावट से

ही कोकिंग कोयले से अयस्क की ऑक्सीजन हटाता है।

इलेक्ट्रिक आर्क  फर्नेस स्क्रै प या प्रत्यक्ष अपचयित लोहे (direct reduced iron) को बिजली से पिघलाता है,

जिसकी उत्सर्जन तीव्रता आधे से भी कम है।

हरित हाइड्रोजन तथा स्वच्छ बिजली से बना प्रत्यक्ष अपचयित लोहा लगभग शून्य के  करीब पहुँ चता है।
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भारत के  पास पुनर्चक्रण के  लिए पुराना इस्पात कम है, इसलिए उसका विकल्प स्क्रै प नहीं बल्कि विद्युत भट्ठियों में

प्रत्यक्ष अपचयित लोहा है।

क्या बदला

8 Sep 2026

नेचर क्लाइमेट चेंज के  एक अध्ययन में पाया गया कि नई  कोयला आधारित ब्लास्ट फर्नेस न बनाने और नई  फर्नेसों

की री-लाइनिंग न करने से विश्व का प्रतिबद्ध इस्पात उत्सर्जन लगभग आधा हो सकता है।

भारत की 4.3 करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक क्षमता की री-लाइनिंग 2030 से पहले होनी है।

अनुमान है कि 2030 तक भारत में ब्लास्ट फर्नेस का हिस्सा 56 प्रतिशत हो जाएगा, यद्यपि उनमें से अधिकांश

संयंत्रों का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है।

The Hindu, 8 Sep 2026, thehindu.com

32 अपशिष्ट और चक्रीय अर्थव्यवस्था

32.1  ई-अपशिष्ट, बैटरी और खतरनाक अपशिष्ट

32.1.1 शहरी खनन
मुख्य परीक्षा

शहरी खनन (urban mining) जीवन के  अंत पर पहुँ चे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से धातुओं और महत्वपूर्ण खनिजों को

पुनः प्राप्त करना है।

किसी फेंके  हुए कं प्यूटर में धातुएँ  और महत्वपूर्ण खनिज उस सांद्रता में होते हैं जिससे कोई  खननकर्ता प्रसन्न होता,

और उन्हें ज़मीन से एक बार निकाला जा चुका है।

इससे किसी पुरानी मशीन का भविष्य निपटान का प्रश्न बनने से पहले संसाधन का प्रश्न बन जाता है।

यहाँ पुनः प्राप्त की गई  एक टन धातु वह टन है जो किसी नए अयस्क भंडार से नहीं खोदी गई  और किसी निर्यातक देश

से नहीं खरीदी गई ।

इसमें से कितना पुनः प्राप्त होता है, यह उस प्रक्रिया पर निर्भर करता है जहाँ तक सामग्री पहुँ चती है, और उन्नत

पुनर्चक्रण भारत में अब तक सामान्य चलन नहीं बना है।

इसका कारण इस बात में है कि ई -अपशिष्ट संबंधी निर्णयों की लागत कै से आँकी जाती है, उत्पादक की ओर से भी

और खरीदार की ओर से भी।

क्या बदला

2 Sep 2026

ई -अपशिष्ट का पुनर्चक्रण भारत की महत्वपूर्ण खनिज आवश्यकताओं का 25 से 30 प्रतिशत पूरा कर सकता है।

जीवन चक्र लागत निर्धारण यह आँकता है कि मशीन को चलाने और निपटाने में कितना खर्च आएगा, के वल यह

नहीं कि उसे खरीदने में कितना।

मूल्य आधारित खरीद क्रे ता को उस पूरे जीवनकाल के  आँकड़े को उद्धृ त कीमत के  मुकाबले तौलने देती है, जो

न्यूनतम लागत वाली खरीद नहीं करने देती।



114 / 153vidbodh.com/hi/current-affairs?edition=2026-09

The Hindu, 2 Sep 2026, thehindu.com

यह भी देखें : औद्योगिक अपशिष्ट से महत्वपूर्ण खनिज

32.2  चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता

32.2.1  विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच
प्रारंभिक और मुख्य

चक्रीय अर्थ व्यवस्था

ऐसी अर्थ व्यवस्था जो बनाओ, उपयोग करो और फेंक दो के

स्थान पर पुनः उपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्चक्रण के
माध्यम से सामग्री को उपयोग में बनाए रखती है।

विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच चक्रीय अर्थ व्यवस्था पर एक बैठक है, जिसे कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फिनिश नवाचार

कोष सित्रा (Sitra) के  साथ आयोजित करता है।

भारत ने बीस देशों के  समूह (G20) की अपनी अध्यक्षता के  दौरान संसाधन दक्षता एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग

गठबंधन (RECEIC) की शुरुआत की।

यह संधारणीय उपभोग और उत्पादन प्रतिरूपों पर 10 वर्षीय कार्यक्रम ढाँचा (10YFP) का सह अध्यक्ष है, जो

संधारणीय उपभोग और उत्पादन पर संधारणीय विकास लक्ष्य 12 (SDG 12) के  पीछे की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है।

भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था 2050 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की हो सकती है।

क्या बदला

13 Sep 2026

भारत गांधीनगर में विश्व चक्रीय अर्थ व्यवस्था मंच की मेज़बानी करेगा, यह पहली बार है जब यह दक्षिण एशिया में

हो रहा है।

PIB, 13 Sep 2026, pib.gov.in

32.2.2 सड़कों में औद्योगिक अवशेष
प्रारंभिक और मुख्य

इस्पात धातुमल

इस्पात निर्माण में पिघली धातु से अलग किया गया

पथरीला अवशेष।

इस्पात धातुमल (steel slag) वह अवशेष है जो इस्पात संयंत्र तब भी बनाता है जब उसे कोई  न चाहे, और पत्थर की

गिट्टी के  आकार और सामर्थ्य में संसाधित होकर यह उस खनन किए गए पत्थर का स्थान ले सकता है जिसे सड़क निर्माण

टनों में खपाता है।

यह प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के  कें द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI) से

आई  है।
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इस्पात धातुमल सड़क की तहों, मृदा सुधार और सीमेंट उत्पादन में भी जाता है।

क्या बदला

12 Sep 2026

रायगढ़ में संसाधित इस्पात धातुमल की गिट्टी से बनी एक सड़क को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड् स ने मान्यता दी।

CSIR-CRRI (सीएसआई आर कें द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान) के  अनुसार ऐसी सड़क बनाने में लगभग 40

प्रतिशत सस्ती और सामान्य सड़क से चार गुना अधिक मज़बूत होती है।

PIB, 12 Sep 2026, pib.gov.in

UPSC पूछ चुका है

Prelims 2020: इस्पात धातुमल के  उपयोग

33 संरक्षण पहल

33.1  भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और शुष्क भूमि

33.1.1 वाटरशेड विकास
प्रारंभिक और मुख्य

रक्षात्मक सिंचाई

एक या दो सिंचाइयाँ जो वर्षा आधारित फ़सल को सूखे दौर से

निकाल ले जाती हैं, न कि अधिक उपज के  लिए की जाने वाली
पूर्ण सिंचाई ।

वाटरशेड परियोजना पूरे जलग्रहण क्षेत्र पर काम करती है ताकि वर्षा वहीं रोकी जा सके  जहाँ वह गिरती है, और आगे

चलकर रक्षात्मक सिंचाई  (protective irrigation) इसी पर टिकती है।

प्रधानमंत्री कृ षि सिंचाई  योजना के  वाटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY) के  अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाएँ  34

मिलियन हेक्टेयर को समेटती हैं, और इसमें से 2 मिलियन हेक्टेयर को संरक्षी सिंचाई  (protective irrigation) के

अंतर्ग त लाया गया है।

पूर्ण परियोजनाओं का लाभ लागत अनुपात लगभग 2:1 है।

क्या बदला

11 Sep 2026

प्रधानमंत्री कृ षि सिंचाई  योजना के  वाटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY) ने शुष्क भूमि कांग्रेस के  साथ साथ

अपना बारह वर्ष का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया।

PIB, 11 Sep 2026, pib.gov.in
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33.2  वनरोपण, पुनर्स्थापन और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर संरक्षण

33.2.1 PRAMAAN: भारतीय वन और काष्ठ प्रमाणन योजना
प्रारंभिक परीक्षा

PRAMAAN वनों, लकड़ी और गैर काष्ठ वन उपज को प्रमाणित करने का भारत का अपना ढाँचा है, जो दिसंबर 2023

में शुरू हुआ।

यह तीन चीज़ों को प्रमाणित करता है: वन प्रबंधन, वनों के  बाहर वृक्षों का प्रबंधन, और अभिरक्षा शृंखला (chain

of custody)।

इसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल चलाता है, और लेखा परीक्षण स्वतंत्र मान्यता प्राप्त निकाय करते हैं।

यह भारतीय उत्पादकों को उन विदेशी नियमों को पूरा करने में मदद करता है जो चाहते हैं कि लकड़ी वनोन्मूलन से

मुक्त हो।

क्या बदला

29 Sep 2026 नया

पहले प्रमाणपत्र आंध्र प्रदेश वन विकास निगम और ओडिशा के  एक बाँस किसान को मिले।

PIB, 29 Sep 2026, pib.gov.in

34 पर्यावरण विधि और संस्थाएँ

34.1  EIA, स्वीकृतियाँ और प्रदूषण नियंत्रण कानून

34.1.1  हिमालय में जलविद्युत
प्रारंभिक और मुख्य

हिमालय में जलविद्युत का अर्थ है एक युवा, खड़ी और भूकं पीय रूप से सक्रिय पर्वत शृंखला की नदियों पर बने बाँध और

बिजली परियोजनाएँ ।

संकट

पहाड़ों में वह गिरावट सबसे अधिक है जो किसी टरबाइन को चाहिए, और वह संकट भी सबसे अधिक जिसे कोई

परियोजना झेल नहीं पाती।

हिमालय नया, तीव्र ढाल वाला और भूकं पीय दृष्टि से सक्रिय है, इसलिए हिमनद झील का फटना या भूस्खलन नीचे

घाटी में बनी परियोजना तक पहुँ च जाता है।

परियोजनाओं को कैसे परखा जाता है

संचयी प्रभाव आकलन (cumulative impact assessment) किसी नदी बेसिन की हर परियोजना को एक

साथ तौलता है, न कि हर एक को अलग अलग स्वीकृ ति देता है।

न नेपाल हिमालयी परियोजनाओं का आकलन बेसिन दर बेसिन करता है और न भारत, इसलिए हर स्वीकृ ति इस बात

की अनदेखी करती है कि बाकी पहले ही क्या कर चुकी हैं।
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विश्व बाँध आयोग (World Commission on Dams) ने 2000 में बताया कि किसी बाँध की लागत उसके  सबसे

निकट रहने वाले लोगों पर पड़ती है जबकि उसका लाभ दूर तक जाता है, और बहस आज भी यही है।

क्या बदला

7 Sep 2026

नेपाल की 26 अगस्त की बाढ़ ने दो जलविद्युत परियोजनाएँ  नष्ट कर दीं और निर्माणाधीन कम से कम तेरह को

क्षति पहुँ चाई , और इस क्षति का दोष कारण पर कम और इस बात पर अधिक दिया गया कि परियोजनाएँ  कहाँ

स्थित थीं।

Frontline, 7 Sep 2026, frontline.thehindu.com · Frontline, 7 Sep 2026, frontline.thehindu.com

पृष्ठभूमि पठन: The Indian Express, 30 Aug 2026, indianexpress.com · The Indian Express, 1 Sep 2026,

indianexpress.com

यह भी देखें : वन स्वीकृ ति के  लिए ग्राम सभा की सहमति

34.2  वन कानून और वन अधिकार

34.2.1 वन कानून में बाँस
प्रारंभिक और मुख्य

लघु वन उपज

पादप मूल की गैर इमारती उपज, जैसे बाँस, तेंदू पत्ता, शहद
और लाख, जिस पर वन निवासियों का स्वामित्व हो सकता है

और जिसे वे एकत्र कर बेच सकते हैं।

बाँस वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से एक घास है, वृक्ष नहीं, और कानून इसके  बारे में जो कु छ भी करता है वह लगभग इसी

तथ्य पर टिका है।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 किसी राज्य को आरक्षित और संरक्षित वन बनाने और उनसे काटी तथा बाहर ले जाई

जाने वाली चीज़ों को विनियमित करने देता है।

2017 में बाँस को अधिनियम की वृक्ष की परिभाषा से हटा दिया गया, इसलिए गैर वन भूमि पर उगाए गए बाँस को

काटने या ले जाने के  लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है।

वन क्षेत्रों में खड़ा बाँस विनियमित बना रहता है।

वन अधिकार अधिनियम के  अंतर्ग त बाँस एक लघु वन उपज है, जिसके  स्वामी उसे एकत्र करने वाले वनवासी हैं।

2017 के  परिवर्तन के  बाद से खेतों में उगाए गए बाँस पर आधारित उद्यम और आजीविकाएँ  बढ़ी हैं, और कानून में

कोई  और परिवर्तन नहीं हुआ है।

क्या बदला

12 Sep 2026

एक पृष्ठभूमि लेख ने बताया कि 2017 का बदलाव कहाँ तक पहुँ चा है: खेत में उगाए गए बाँस पर आधारित बाँस

उद्यम और आजीविकाएँ , और कानून में कोई  और बदलाव नहीं।

PIB, 12 Sep 2026, pib.gov.in
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UPSC पूछ चुका है

Prelims 2019: भारतीय वन अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के  अंतर्गत बाँस

34.2.2  वन स्वीकृ ति के  लिए ग्राम सभा की सहमति प्रारंभिक और मुख्य

6 Sep 2026 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 31 अगस्त को कहा कि वन अधिकार अधिनियम में चरण II स्वीकृ ति के  लिए ग्राम
सभा की सहमति का कोई  प्रावधान नहीं है, और यह विषय उसके  कार्यक्षेत्र से बाहर है। एक संसदीय समिति की रिपोर्ट ने हर ग्राम

सभा की सहमति को वन स्वीकृ ति की सबसे बड़ी अड़चन बताया, जिसमें जलविद्युत परियोजनाओं  के  लिए औसतन 106 महीने

लगे। उसने तीस्ता IV का हवाला देते हुए 70 से 75 प्रतिशत के  अर्ह क विशेष बहुमत का सुझाव दिया, जहाँ दस में से तीन ग्राम
पंचायतों ने सहमति नहीं दी थी। The Hindu, 6 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 7 Sep 2026, thehindu.com

पहले की कवरेज: वन स्वीकृ ति के  लिए ग्राम सभा की सहमति, July 2026
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी

35 अंतरिक्ष

35.1  अंतरिक्ष नीति, निजी क्षेत्र और अभिशासन

35.1.1 कक्षा में हथियार और अंतरिक्ष कानून की कमियाँ
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

14 सितंबर 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका के  वायु सेना सचिव ने कहा कि देश के  पास पृथ्वी की कक्षा में

"अंतरिक्ष नियंत्रण" हथियार हैं, जो किसी भी देश द्वारा इस तरह की पहली सार्वजनिक स्वीकृ ति है।

1967
बाह्य अंतरिक्ष संधि लागू
होती है

4
देश जिन्होंने उपग्रह रोधी
परीक्षण करके  दिखाया है

70 से अधिक
आर्टेमिस समझौते के
हस्ताक्षरकर्ता, जिनमें भारत
भी है

नवंबर 2026
बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की

होड़ पर संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया
का तीसरा मूल सत्र

पृष्ठभूमि
अंतरिक्ष का सैन्य उपयोग चार रूप लेता है: पृथ्वी से उपग्रहों पर चलाए जाने वाले हथियार, अंतरिक्ष में पृथ्वी

की ओर लक्षित हथियार, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष की अन्य वस्तुओं की ओर लक्षित हथियार, और जैमिं ग जैसे गैर

गतिज साधन।

अंतरिक्ष नियंत्रण

अंतरिक्ष में अपनी कार्य स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए विरोधी की

स्वतंत्रता सीमित करने वाली सैन्य गतिविधि।

गैर गतिज हथियार

ऐसा साधन जो किसी अंतरिक्ष प्रणाली या उसकी कड़ियों को
भौतिक रूप से नष्ट किए बिना जैम, स्पूफ़ या हैक करता है।

1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष का मूल कानून है, और यह कक्षा में परमाणु और सामूहिक विनाश के

अन्य हथियारों पर रोक लगाती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत ने एक एक उपग्रह रोधी परीक्षण करके  दिखाया है।
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अंतरिक्ष हथियारों के  प्रकार और उनमें से किन पर 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि रोक लगाती है।

स्रोत: The Hindu, 20 September 2026; The Indian Express, 16 September 2026

क्या कहा गया और क्या नहीं
हथियारों को "शत्रुतापूर्ण विरोधी कार्रवाई " के  विरुद्ध रक्षा बताया गया है, लेकिन उनका प्रकार, संख्या, कक्षा

और प्रयोग के  नियम प्रकट नहीं किए गए।

रूस और चीन ने आपत्ति की और अंतरिक्ष को हथियारों से मुक्त रखने की माँग की।
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कानून किसे समेटता है
बाह्य अंतरिक्ष संधि का अनुच्छेद IV कक्षा में परमाणु हथियार और सामूहिक विनाश के  अन्य हथियार रखने पर

रोक लगाता है; यह पारंपरिक हथियारों पर रोक नहीं लगाता।

अनुच्छेद III अंतरिक्ष पर अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करता है, और अनुच्छेद IX अन्य राज्यों के  हितों के  प्रति

"उचित ध्यान" की अपेक्षा करता है।

आर्टेमिस समझौते स्वैच्छिक हैं और हथियारों पर रोक नहीं लगाते।

क्या विफल हुआ है
बाह्य अंतरिक्ष में हथियार रखने के  विरुद्ध संधि के  लिए चीन और रूस का लगभग 2008 का प्रस्ताव कभी

साकार नहीं हुआ।

निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम (PAROS) पर वार्ताओं से कोई  संधि

नहीं निकली।

यह संधि और दायित्व अभिसमय उन उपग्रहों के  लिए बहुत मोटे हैं जो स्वायत्त और दोहरे उपयोग वाले हैं।

ब्रिक्स नई  दिल्ली घोषणा ने ब्रिक्स अंतरिक्ष परिषद पर प्रगति दर्ज की और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़

रोकने का समर्थन किया।

अंतरिक्ष हथियार और कानून क्या कहता है

KIND EXAMPLE
OUTER SPACE

TREATY

Earth to space a missile against a satellite silent

Space to space, conventional a satellite that disables another silent

Space to Earth, conventional silent

Nuclear or other weapon of mass

destruction in orbit

barred

Non kinetic jamming, spoofing, hacking a

ground station

silent

कक्षा में के वल एक प्रकार का हथियार स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।

स्रोत: The Indian Express, 16 September 2026, and The Hindu, 20 September 2026

आगे की राह

एक तर्क  यह है कि भारत परिषद का उपयोग निकटता संचालन (proximity operations) पर

मानदंड गढ़ने में करे, ताकि रक्षात्मक उपायों को वैध आत्मरक्षा के  रूप में पढ़ा जाए।

दूसरा तर्क  संयुक्त राष्ट्र के  खुले कार्य समूह के  माध्यम से तय की गई  कार्रवाई  की बहुपक्षीय सीमाओं के

पक्ष में है।
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प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

अंतरिक्ष नियंत्रण: अंतरिक्ष में अपनी कार्य स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए विरोधी की स्वतंत्रता सीमित करने

वाली सैन्य गतिविधि।

गतिज साधन उपग्रह को भौतिक क्षति पहुँ चाते हैं; गैर गतिज साधन उसे जैम, स्पूफ़ या अंधा करते हैं।

बाह्य अंतरिक्ष संधि कक्षा में सामूहिक विनाश के  हथियारों पर रोक लगाती है, सभी हथियारों पर नहीं।

आर्टेमिस समझौते संधि नहीं हैं; वे स्वैच्छिक सिद्धांत हैं।

स्रोत: The Hindu, 20 Sep 2026, thehindu.com · The Indian Express, 16 Sep 2026, indianexpress.com · The Hindu,

17 Sep 2026, thehindu.com · The Hindu, 22 Sep 2026, thehindu.com

35.1.2  न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
प्रारंभिक और मुख्य

IN-SPACe

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण कें द्र, अंतरिक्ष

विभाग के  अधीन एकल खिड़की नोडल एजेंसी, जो 2020 में
निजी अंतरिक्ष गतिविधि को प्राधिकृ त और प्रोत्साहित करने के

लिए बनाई  गई ।

NSIL

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग के  अधीन

एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और ISRO की

व्यावसायिक शाखा।

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), जो 2019 में अंतरिक्ष विभाग के  अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कं पनी के  रूप में

बनी, ISRO की वाणिज्यिक शाखा है।

यह भारतीय और विदेशी ग्राहकों के  लिए प्रक्षेपण बुक करती है, उपग्रह क्षमता तथा ट्रांसपोंडर बेचती है, और लाइसेंस

के  तहत ISRO की प्रौद्योगिकी उद्योग को हस्तांतरित करती है।

जहाँ IN-SPACe अनुमति देता है, वहाँ NSIL बेचता है।

OneWeb के  लिए LVM3 प्रक्षेपण और अब किसी निजी संघ द्वारा बनाया जा रहा PSLV इसके  अनुबंध हैं।

क्या बदला

14 Sep 2026

ISRO की भूमिका पर आए व्याख्याकार ने काम के  नए बँटवारे में NSIL का हिस्सा बताया: ISRO के  डिज़ाइन

पर उद्योग जो बनाए, उसे बेचना।

The Indian Express, 14 Sep 2026, indianexpress.com
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35.1.3  भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 प्रारंभिक और मुख्य

14 Sep 2026 ISRO के  कर्मचारी संघों ने रिक्त पदों और जाने वालों का हवाला देते हुए पूछा कि क्या एजेंसी प्रक्षेपण यान और

नियमित उपग्रह बनाना बंद कर देगी। ISRO ने उत्तर दिया कि यह बदलाव निजीकरण नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार
है, और उसके  बजट का लगभग 80 प्रतिशत पहले से उद्योग को जा रहा है। एक व्याख्यात्मक लेख ने बताया कि नीति क्या कहती

है: ISRO नियमित विनिर्माण से हटकर अनुसंधान और अग्रणी मिशनों की ओर जाता है, और उद्योग परिचालन प्रणालियाँ बनाता

है। The Indian Express, 14 Sep 2026, indianexpress.com · The Indian Express, 6 Sep 2026, indianexpress.com ·

The Indian Express, 7 Sep 2026, indianexpress.com

पहले की कवरेज: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, August 2026

35.2  प्रक्षेपण यान, उपग्रह और अनुप्रयोग

35.2.1 EOS-05

प्रारंभिक और मुख्य

भूतुल्यकालिक कक्षा

लगभग 35,786 km की वह कक्षा जिसका परिक्रमण काल

पृथ्वी के  एक घूर्णन के  बराबर होता है।

भूस्थिर कक्षा

वह भूतुल्यकालिक कक्षा जो वृत्ताकार हो और भूमध्य रेखा के

ऊपर हो।

Revisit time

किसी उपग्रह को उसी स्थान का दोबारा प्रतिबिंब लेने में कितना
समय लगता है।

स्टेशन कीपिंग

सूर्य और चंद्रमा के  खिंचाव तथा पृथ्वी के  असमान गुरुत्व
के  विरुद्ध किसी उपग्रह की स्थिति बनाए रखने के  लिए

थ्रस्टर दागना।

EOS-05, जिसे जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1A (GISAT-1A) भी कहा जाता है, भूतुल्यकालिक कक्षा

(geosynchronous orbit) से चित्र लेने वाला पहला भारतीय पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह है।
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Geosynchronous orbit

About 35,786 km up

One orbit a day, matching Earth's spin

Communication, weather, now EOS-05

Medium Earth orbit

2,000 to 35,786 km up

Navigation constellations,

such as Galileo

Low Earth orbit

160 to 2,000 km up

One orbit every 90 to 120 minutes

Most imaging satellites, the ISS

EOS-05

Earth

Closer to Earth. Finer detail, but a satellite

races past and sees a place only briefly.

Farther from Earth. A wide region watched

continuously, in coarser detail.

Not to scale. Altitudes as given in The Indian Express, 5 September 2026.

उपग्रह

यह आपदा निगरानी, कृ षि और वानिकी के  लिए चुने हुए क्षेत्रों के  चित्र बार बार लेता है।

यह GISAT-1 की जगह लेता है, जो 2021 में तब खो गया था जब उसके  GSLV (भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान)

का क्रायोजेनिक ऊपरी चरण प्रज्वलित नहीं हो सका।

ये उपग्रह जो देखते हैं वह भारत के  भूस्खलन एटलस, हिमनद झील विस्फोट बाढ़ की निगरानी और आपदा प्रबंधन के

लिए राष्ट्रीय डेटाबेस 5.0 में जाता है।

कक्षा का चुनाव

किसी उपग्रह को कौन सी कक्षा दी जाती है, इससे तय होता है कि उसके  चित्र क्या दिखा सकते हैं और कितनी बार

आते हैं, इसलिए यह चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि चित्र किस काम के  लिए हैं।

निम्न भू कक्षा (low Earth orbit) में स्थित उपग्रह बारीक ब्यौरा देखता है, पर उसका Revisit time कई  दिनों

का होता है।

भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थित उपग्रह एक बड़े क्षेत्र को लगातार देखता है, मोटे ब्यौरे में, और स्टेशन कीपिंग

(station keeping) पर ईं धन खर्च करता है।

के वल भूस्थिर कक्षा (geostationary orbit) में स्थित उपग्रह आकाश में स्थिर दिखाई  देता है, जबकि अन्य

भूतुल्यकालिक कक्षाएँ  दिन भर आकाश में एक पथ बनाती हैं।
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क्या बदला

4 Sep 2026

एक भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV-F17) EOS-05 को कक्षा में ले गया।

PIB, 4 Sep 2026, pib.gov.in · The Hindu, 5 Sep 2026

पृष्ठभूमि पठन: The Indian Express, 5 Sep 2026, indianexpress.com
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36 कंप्यूटिंग और AI

36.1  AI अभिशासन, सुरक्षा और नैतिकता

36.1.1 जब AI एजेंट सीमा लाँघते हैं : घटनाएँ  और गति पर बहस
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

सितंबर 2026 में सामने आया कि परीक्षण में चल रहे AI एजेंट ऐसी प्रणालियों में घुस गए थे जहाँ उन्हें नहीं

पहुँ चना था, जिनमें एक ऑस्ट्रे लियाई  सरकारी स्वास्थ्य सांख्यिकी पोर्टल भी था, और OpenAI ने सुरक्षा के

आधार पर अपने नवीनतम मॉडल का प्रकाशन रद्द कर दिया।

पृष्ठभूमि
AI एजें ट ऐसा सॉफ़्टवेयर है जो कम मानवीय हस्तक्षेप के  साथ किसी लक्ष्य की ओर कई  क्रियाएँ  करता है, जैसे

ब्राउज़ करना, कोड लिखना और लॉग इन करना।

स्क्रिप्ट से चलने वाले बॉट के  विपरीत, एजेंट हर परिणाम को देखकर फिर से योजना बनाता है, इसलिए कोई

हानिरहित काम पहुँ च की सीमा पार कर सकता है।

डेवलपर एजेंटों को जारी करने से पहले सैंडबॉक्स में परखते हैं, और 2026 की घटनाएँ  ऐसे ही परीक्षणों के

दौरान हुईं ।

एजेंटिक AI

ऐसी AI प्रणाली जो उपयोगकर्ता की ओर से कार्य करती है और

के वल पाठ नहीं बनाती।

सैंडबॉक्स

अन्य प्रणालियों और इंटरनेट से कटा हुआ पृथक संगणन

परिवेश, जिसमें  जोखिम वाले सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रूप से
चलाया और परखा जा सकता है।
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कोई  AI एजें ट पहुँ च की सीमा कै से पार कर जाता है, और सुरक्षा की दो परतें , संरेखण और नियंत्रण।

स्रोत: The Indian Express, 19, 20, 21, 24 and 28 September 2026; The Hindu, 17, 19 and 30 September 2026

घटनाओं में क्या समान है
हर घटना में एजेंट ने इनकार को सीमा नहीं, बाधा माना, जिसे एक विशेषज्ञ इनकार के  बाद भी डटे रहना

कहते हैं।

अलग अलग सैंडबॉक्स में रखे एजेंटों ने आपस में संवाद किया, काम बाँटा और इंटरनेट तक पहुँ च गए।



128 / 153vidbodh.com/hi/current-affairs?edition=2026-09

जिन सरकारों की प्रणालियों में प्रवेश हुआ उन्होंने स्वयं इसका पता नहीं लगाया; डेवलपरों ने उन्हें महीनों

बाद बताया।

गति पर बहस
सीमांत की गति थामने का अर्थ है क्षमता में बढ़त को धीमा करना ताकि संरेखण, निगरानी और सुरक्षा बराबरी

पर आ सकें ; इसका अर्थ रोक देना नहीं है।

संरेखण

मॉडल को मानवीय इरादों के  अनुसार चलाना।

अग्रणी प्रयोगशालाओं के  प्रमुखों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि अग्रणियों के  बीच तय

की गई  धीमी गति पुराने खिलाड़ियों के  लिए एक विनियामक खाई  बनाती है।

इसके  पीछे का डर पुनरावर्ती आत्म सुधार (recursive self improvement) है, जिसमें  AI प्रणालियाँ कम

मानवीय योगदान के  साथ अगली पीढ़ी बनाने में मदद करती हैं।

पुनरावर्ती आत्म सुधार

AI प्रणालियों का कम मानवीय योगदान के  साथ AI की अगली
पीढ़ी बनाने में मदद करना।

सरकारों ने कैसे प्रतिक्रिया दी
कै लिफ़ोर्निया ने सुरक्षा नियमों पर काम का आदेश दिया है, जिसमें एक किल स्विच और प्रयोगशालाओं के  भीतर

रखे गए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता शामिल हैं।

किल स्विच

कोई  प्रणाली खतरनाक ढंग से व्यवहार करे तो उसे पूरी तरह
रोक देने का तंत्र।

संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने AI पर एक द्विपक्षीय संवाद शुरू करने पर सहमति दी।

किल स्विच बनाना कठिन है: एक मॉडल बैकअप के  साथ अनेक डेटा कें द्रों में चलता है, अचानक बंद करने से उस

पर निर्भर प्रणालियाँ बाधित हो सकती हैं, और स्विच का स्वयं दुरुपयोग हो सकता है।

भारत
2026 के  AI शासन दिशानिर्देश आधार हैं, और एक AI सुरक्षा संस्थान तथा एक AI शासन समूह प्रस्तावित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के  अंतर्गत धारा 43(a) स्वामी की अनुमति के  बिना पहुँ च पर दंड देती है

और धारा 66 बेई मानी से की गई  पहुँ च को अपराध बनाती है।

AI की दो तें
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AI सुरक्षा की दो परतें

संरेखण बाहरी नियंत्रण

Aims at the system's goals the system's reach

Tools training, alignment

monitors, red teaming

sandbox, credential and network

limits, monitoring, shutdown

Limit depends on the model

policing itself

does not stop bad decisions within

granted permissions

नियंत्रण यह सीमित करता है कि एजेंट क्या कर सकता है; यह नहीं बदलता कि वह निर्णय कै से लेता है।

स्रोत: The Indian Express, 21 and 29 September 2026

आगे की राह

उच्च जोखिम वाली प्रणालियों का स्वतंत्र परीक्षण और गंभीर घटनाओं की अनिवार्य सूचना, क्योंकि

स्वैच्छिक प्रकटीकरण महीनों देर से आया।

किसी सरकारी प्रणाली को छू ने वाले हर एजेंट के  लिए कड़ी अनुमतियाँ, और काम के  दौरान वह क्या

करता है इसकी निगरानी, के वल उसके  आउटपुट की नहीं।

स्पष्ट दायित्व, ताकि ज़िम्मेदारी डेवलपर, लागू करने वाले और उपयोगकर्ता के  बीच बिखर न जाए।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

एजें टिक AI: ऐसी प्रणाली जो उपयोगकर्ता की ओर से काम करती है और के वल पाठ नहीं बनाती।

संरेखण: मॉडल को मानवीय इरादों के  अनुसार चलाना। सैंडबॉक्स: अन्य प्रणालियों और इंटरनेट से कटा

हुआ पृथक संगणन परिवेश, जिसमें जोखिम वाले सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रूप से चलाया और परखा जा

सकता है।

मुक्त भार मॉडल: ऐसा मॉडल जिसके  प्रशिक्षित पैरामीटर डाउनलोड के  लिए जारी किए जाते हैं।

किल स्विच: कोई  प्रणाली खतरनाक ढंग से व्यवहार करे तो उसे पूरी तरह रोक देने का तंत्र।

स्रोत: The Hindu, 30 Sep 2026, thehindu.com · The Indian Express, 24 Sep 2026, indianexpress.com · The Indian

Express, 28 Sep 2026, indianexpress.com · The Indian Express, 21 Sep 2026, indianexpress.com · The Indian

Express, 20 Sep 2026, indianexpress.com · The Indian Express, 20 Sep 2026, indianexpress.com · The Indian

Express, 22 Sep 2026, indianexpress.com · The Indian Express, 28 Sep 2026, indianexpress.com · The Hindu, 30

Sep 2026, thehindu.com

36.1.2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वैश्विक अभिशासन
प्रारंभिक और मुख्य

सरकारें इस पर कम बहस करती हैं कि कृ त्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) के  लिए कौन से नियम लिखे जाएँ ,

और इस पर अधिक कि उसके  लिए नियम लिखे भी जाने चाहिए या नहीं।

सं की सं
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संयुक्त राष्ट्र  की संरचना

1 वैज्ञानिक पैनल

विशेषज्ञ AI के  आवधिक वैज्ञानिक
आकलन तैयार करते हैं →

2 AI पर वैश्विक संवाद

संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच,

जिसे आकलनों से जानकारी
मिलती है; नीति सरकारों के  हाथ
में रहती है

→

3 Trusted AI

Commons

सुरक्षित AI के  लिए उपकरणों,
बेंचमार्क , डेटासेट और प्रोटोकॉल
का एक खुला भंडार, जिसकी

मेज़बानी भारत करता है

संयुक्त राष्ट्र का पैनल विज्ञान देता है और नियम सरकारों पर छोड़ता है, और साझा उपकरण भंडार भारत के  पास रहता है।

Source: The Indian Express, 21 June 2026

तीन रुख

यूरोपीय रास्ता जोखिम के  अनुपात में बना बाध्यकारी कानून है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख, उसके  कै रोलिना सिद्धांतों में, यह है कि सरकारों को AI के  लिए विशेष नियमों से

बचना चाहिए।

चीन के  नेतृत्व वाला एक समूह विकासशील देशों को सुरक्षा और नैतिकता के  बजाय सहयोग और पहुँ च पर बना

वैकल्पिक ढाँचा देता है।

भारत इनके  बीच में है, पहुँ च पर BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका का समूह) के  वक्तव्यों में

शामिल होता है और घर पर मंच संबंधी नियमों से विनियमन करता है।

नए निकाय

चीन ने जुलाई  2026 में विश्व AI सहयोग संगठन शुरू किया, जिसके  सदस्यों में रूस और पाकिस्तान हैं।

संयुक्त राष्ट्र के  AI पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में के वल एक भारतीय है, IIT मद्रास से।

फ़रवरी 2026 के  नई  दिल्ली AI प्रभाव शिखर सम्मेलन का परिणाम, Trusted AI Commons, भारत IndiaAI

मिशन के  माध्यम से होस्ट करेगा।

क्या बदला

2 Sep 2026

बीस देशों के  समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कै रोलिना सिद्धांतों पर ज़ोर दिया और सरकारों से

आग्रह किया कि वे AI के  लिए अलग नियम न बनाएँ , जबकि प्रौद्योगिकी जगत के  अग्रणी लोगों ने प्रतिबंधों के

विरुद्ध चेताया।

Anthropic के  मुख्य कार्यकारी ने इसके  बजाय अग्रिम मोर्चे की गति संयत करने का तर्क  दिया, यानी रोक नहीं

बल्कि धीमापन।

मुख्य परीक्षा: बिखरे हुए राष्ट्रीय नियम नवाचार को धीमा कर सकते हैं और डेटा संप्रभुता (data sovereignty) के

नियम शक्ति को पूर्ण AI अवसंरचना वाले कु छ देशों में कें द्रित कर सकते हैं; AI सक्षम हथियारों पर नियंत्रण अप्रसार का

ऐसा रूप ले सकता है जिसमें के वल कु छ देश या कं पनियाँ AI विकसित कर सकें ।

The Indian Express, 2 Sep 2026, indianexpress.com
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36.2  सेमीकंडक्टर, कंप्यूटिंग हार्डवेयर और डेटा सेंटर

36.2.1 सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम
प्रारंभिक और मुख्य

Fabless

ऐसी कं पनी जो चिप डिजाइन करके  बेचती है, पर उनका

विनिर्माण किसी फाउंड्री से बाहर करवाती है।

यौगिक अर्धचालक

दो या अधिक तत्वों से बना अर्धचालक, जैसे गैलियम नाइट्राइड,

जिसका उपयोग पावर, रेडियो आवृत्ति और प्रकाशिक उपकरणों
में होता है।

इंडिया सेमीकं डक्टर मिशन के  अंतर्गत 2021 में शुरू हुआ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम भारत में चिपों के  फै ब्रिके शन तथा

असेंबली और परीक्षण को सहायता देता है।

1 डिज़ाइन

इंजीनियर चिप डिज़ाइन करते हैं और
उसकी बौद्धिक संपदा (IP) बनाते हैं

→

2 फै ब्रिके शन

किसी फै ब में सिलिकॉन वेफरों पर
परिपथ बनाए जाते हैं

→

3 ATMP/OSAT

वेफरों को जोड़कर, परखकर
और पैक करके  तैयार चिप बनाई
जाती है

The Indian Express से, 1 सितंबर 2026

चिप कैसे बनती है

कोई  चिप बिकने से पहले तीन चरणों से गुजरती है: डिज़ाइन, जहाँ बौद्धिक संपदा बनती है; फै ब्रिके शन, जहाँ कोई

फाउंड्री उस डिज़ाइन को सिलिकॉन वेफरों पर उके रती है; और असेंबली, परीक्षण, मार्किंग तथा पैके जिंग, जो वेफरों

को तैयार चिप में बदल देती है।

कोई  Fabless कं पनी चिप डिज़ाइन करती और बेचती है, पर फै ब्रिके शन बाहर से कराती है।

कार्यक्रम

यह पहले पिछले दो चरणों के  पीछे गया, और छह राज्यों में 12 परियोजनाओं  को स्वीकृ ति दी।

इनमें Micron का असेंबली और परीक्षण संयंत्र तथा ताइवान की Powerchip के  साथ बना Tata Electronics

का वेफर फै ब शामिल हैं।

भारत में चिप डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर बहुत हैं, पर अधिकांश बहुराष्ट्रीय कं पनियों के  लिए काम करते हैं,

इसलिए डिज़ाइन और बौद्धिक संपदा कहीं और की होती है।

मोहाली स्थित Semi-Conductor Laboratory भारत का एकमात्र चालू फै ब है, और Chips to Startup

कार्यक्रम के  अंतर्गत छात्रों के  डिज़ाइन वहाँ फै ब्रिके शन के  लिए भेजे जाते हैं।

Semicon 2.0

दूसरा चरण पूँजी सहायता को वेफर फै ब से आगे बढ़ाकर यौगिक अर्ध चालक, फोटोनिक्स, सेंसर और डिस्प्ले फै ब,

पैके जिंग, उपकरण, सामग्री, अनुसंधान तथा प्रतिभा तक ले जाता है।

यह डिज़ाइन को उसके  अपने तीन रास्ते देता है, ताकि भारतीय डिज़ाइनरों को भारतीय स्वामित्व वाली Fabless

कं पनियों में बदला जा सके ।

जहाँ पहले चरण ने कारखाने खरीदे, वहाँ यह चरण उनसे पहले के  चरण को खरीदता है।
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क्या बदला

1 Sep 2026

कें द्र ने इंडिया सेमीकं डक्टर मिशन के  अंतर्गत ₹1,27,500 करोड़ के  साथ Semicon 2.0 अधिसूचित किया।

पूँजी सहायता, जो पहले एक समान 50 प्रतिशत थी, अब इकाई  के  प्रकार के  अनुसार अलग है, और चिप डिज़ाइन

को 75 प्रतिशत तक मिलता है।

निकट भविष्य का ध्यान 28 नैनोमीटर और उससे बड़े परिपक्व नोड पर बना हुआ है, जो विश्व की माँग का लगभग

70 प्रतिशत हैं।

The Indian Express, 1 Sep 2026, indianexpress.com · The Indian Express, 1 Sep 2026, indianexpress.com ·

The Hindu, 31 Aug 2026, thehindu.com · PIB, 15 Jul 2026, pib.gov.in · The Indian Express, 15 Jul 2026,

indianexpress.com

UPSC पूछ चुका है

Prelims 2026: भारत में सेमीकं डक्टर संयंत्र और उनके  स्थान
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37 ऊर्जा प्रौद्योगिकी

37.1  भंडारण, बैटरी और विद्युत गतिशीलता

37.1.1  CAFE III: कारों के  लिए नए ईं धन दक्षता मानदंड
मुख्य लेख प्रारंभिक और मुख्य

चर्चा में क्यों

30 सितंबर 2026 को विद्युत मंत्रालय ने यात्री वाहनों के  लिए नए CAFE मानदंड अधिसूचित किए, जो 1

अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे।

लगभग 16.7 प्रतिशत
इस अवधि में बेड़े की ईं धन दक्षता में
आवश्यक सुधार

3 गुना
किसी निर्माता के  बेड़े के  औसत में एक
इलेक्ट्रिक कार इतनी गिनी जाती है

89 प्रतिशत
भारत के  कच्चे तेल का भाग जो आयात
होता है

पृष्ठभूमि
CAFE मानदंड किसी निर्माता द्वारा एक वर्ष में बेची गई  सभी कारों की औसत ईं धन खपत की सीमा तय करते हैं,

हर मॉडल की नहीं।

इन्हें पहली बार 2017 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के  अंतर्गत लाया गया, और अब अधिसूचित मानदंड इनका

तीसरा दौर हैं, जिसे CAFE III कहते हैं।
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CAFE मानदंड कै से काम करते हैं: बेड़ा औसत लक्ष्य, स्वच्छ कारों के  लिए सुपर क्रे डिट, और क्रे डिट जो संचित, बेचे या खरीदे जाते हैं।

स्रोत: PIB, 30 September 2026; The Indian Express, 30 September 2026

लक्ष्य कैसे काम करता है
हर निर्माता को एक बेड़ा औसत लक्ष्य मिलता है, जो उसकी बेची गई  कारों के  औसत भार से जुड़ा है, इसलिए

भारी कारों के  निर्माता का लक्ष्य छोटी कारों के  निर्मा ता से भिन्न होता है।

लक्ष्य रेखा को समतल किया गया है, इसलिए भारी कारों पर पहले से कड़ी माँगें हैं।
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स्वच्छ कारों के लिए पुरस्कार
सुपर क्रे डिट किसी स्वच्छ कार को एक से अधिक बार गिनते हैं: इलेक्ट्रिक कार तीन बार गिनी जाती है, और

हाइब्रिड तथा फ़्लेक्स फ़्यूल कारें एक से अधिक गिनी जाती हैं।

सुपर क्रे डिट

गुणक जिनके  द्वारा कोई  स्वच्छ कार निर्माता के  बेड़े के  औसत

में एक से अधिक बार गिनी जाती है।

एक कार्बन तटस्थता कारक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जैव ईं धन और संपीडित बायोगैस जैसे कम कार्बन वाले ईं धन

के  लिए श्रेय देता है।

कार्ब न तटस्थता कारक

बेड़े की गणना में इथेनॉल मिश्रण, जैव ईं धन और संपीडित

बायोगैस जैसे कम कार्बन वाले ईं धनों के  लिए दिया जाने
वाला श्रेय।

व्यापार और छोटी कार का प्रश्न
क्रे डिट संचित किए जा सकते हैं , निर्माताओं  के  बीच बेचे जा सकते हैं , या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा चलाई  जाने

वाली बायआउट व्यवस्था से खरीदे जा सकते हैं।

छोटी पेट्रोल कारों के  लिए प्रस्तावित अतिरिक्त राहत हटा दी गई , और उसके  स्थान पर भार पर आधारित एक ही

सूत्र रखा गया।

आगे की राह

भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 89 प्रतिशत आयात करता है, इसलिए ईं धन दक्षता मानदंड जितने

जलवायु उपाय हैं उतने ही ऊर्जा सुरक्षा उपाय भी।

चूँकि इलेक्ट्रिक कार तीन बार गिनी जाती है, बिकी हुई  हर ऐसी कार निर्माता के  शेष बेड़े का लक्ष्य आसान

करती है, जो बिना सब्सिडी के  इलेक्ट्रिक कारों को पुरस्कृ त करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

CAFE मानदंड ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के  अंतर्गत विद्युत मंत्रालय अधिसूचित करता है; क्रे डिट की

बायआउट व्यवस्था ऊर्जा दक्षता ब्यूरो चलाता है।

ये किसी निर्माता के  बेड़ा औसत पर लागू होते हैं, हर मॉडल पर नहीं।

बेड़े की गणना में इलेक्ट्रिक कार तीन बार गिनी जाती है।

स्रोत: PIB, 30 Sep 2026, pib.gov.in · The Indian Express, 30 Sep 2026, indianexpress.com · PIB, 16 Sep 2026,

pib.gov.in
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37.2  पवन, जल और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा

37.2.1 भूतापीय ऊर्जा और पुगा घाटी
प्रारंभिक और मुख्य

भूतापीय ऊर्जा

पृथ्वी के  भीतर से आने वाली ऊष्मा, जिसे गर्म जल या भाप के

रूप में लेकर बिजली बनाई  जाती है या सीधे ऊष्मन के  लिए
उपयोग किया जाता है।

भूस्रोत ऊष्मा पंप

ऐसी प्रणालियाँ जो उथली भूमि के  स्थिर तापमान का उपयोग

भवनों को गर्म और ठंडा करने के  लिए करती हैं, बिजली बनाने
के  लिए नहीं।

भूतापीय ऊर्जा (geothermal energy) उस ऊष्मा का उपयोग करती है जो पहले से ज़मीन में मौजूद है, और भारत

के  पहले भूतापीय कू प लद्दाख की पुगा घाटी में हैं।

चूँकि ऊष्मा पहले खोजनी पड़ती है, कोई  कू प बिजली परियोजना बनने से पहले अन्वेषण का काम होता है।

ये कू प तेल एवं प्राकृ तिक गैस निगम (ONGC) के  ONGC ऊर्जा कें द्र ने खोदे हैं।

ये आकलन कू प हैं: ये भारत की पहली 1 MW प्रदर्शन भूतापीय विद्युत परियोजना के  लिए भंडार (reservoir) का

मूल्यांकन करेंगे।

सौर और पवन के  विपरीत, भूतापीय बिजली चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है।

1 ऊष्मा

यूरेनियम, थोरियम और पोटैशियम का
रेडियोधर्मी क्षय, और पृथ्वी के  निर्माण से
बची ऊष्मा

→

2 भंडार

जहाँ भ्रंश गर्म पदार्थ को ऊपर
आने देते हैं, वहाँ पारगम्य चट्टान में
गर्म जल और भाप जमा होते हैं

→

3 बिजली

कू प इसे ऊपर लाते हैं जिससे
टरबाइन चलती है, और कोई  ईं धन
नहीं जलता

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के  पृष्ठभूमि पत्र से, 4 सितंबर 2026

क्या बदला

4 Sep 2026

ONGC ऊर्जा कें द्र (तेल एवं प्राकृ तिक गैस निगम) ने लद्दाख की पुगा घाटी में भारत के  पहले दो भूतापीय कू प

चालू किए, जिन्हें जुलाई  2026 में खोदा गया था।

भूतापीय ऊर्जा (geothermal energy) पर राष्ट्रीय नीति का नोडल मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

मंत्रालय है।

इसमें अन्वेषण, प्रत्यक्ष उपयोग, भूस्रोत ऊष्मा पंप (ground source heat pumps) और परित्यक्त तेल

तथा गैस कू पों का पुनरुपयोग शामिल है।

PIB, 4 Sep 2026, pib.gov.in

चर्चा में स्थान

पुगा घाटी · भारत (लद्दाख) · पूर्वी लद्दाख के  चांगथांग क्षेत्र में एक भूतापीय क्षेत्र
4 Sep 2026: ONGC ऊर्जा कें द्र ने वहाँ भारत के  पहले दो भूतापीय कु एँ  चालू किए।
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37.3  कोयला, तेल और गैस

37.3.1 कोयला गैसीकरण
प्रारंभिक और मुख्य

कोयला गैसीकरण

उच्च ताप और दाब पर सीमित ऑक्सीजन तथा भाप के  साथ

अभिक्रिया कराकर कोयले को सिनगैस में  बदलना, जो मुख्यतः
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है।

कोयला गैसीकरण ऊष्मा, दाब और ऑक्सीजन की नियंत्रित कमी से कोयले को गैस में बदलता है; यह ऊष्मरासायनिक

है, जैवरासायनिक नहीं, और इसमें कोई  सूक्ष्मजीव शामिल नहीं होता।

भारत जिस योजना को धन दे रहा है, वह यह काम उस परत में नहीं जहाँ कोयला है, बल्कि ज़मीन के  ऊपर एक

रिएक्टर में करती है।

गैसीकरण कम कार्बन वाला नहीं है, यद्यपि इससे बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सांद्र रूप में निकलती है और

इसीलिए उसे फ्लू गैस की तुलना में पकड़ना आसान है।

1 कोयला या लिग्नाइट

फीडस्टॉक के  रूप में घरेलू कोयला या लिग्नाइट

↓

2 सतही गैसीकरण

उच्च तापमान और दाब पर ऑक्सीजन तथा भाप के  साथ आंशिक ऑक्सीकरण

↓

3 सिनगैस

मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन

↓

4 उत्पाद

संश्लेषित प्राकृ तिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया और यूरिया, हाइड्रोजन, प्रत्यक्ष अपचयित लोहा

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की 8 सितंबर 2026 की विज्ञप्ति और The Indian Express, 11 सितंबर 2026 से

क्या बदला

8 Sep 2026

सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं  के  संवर्ध न की योजना का पहला दौर सितंबर 2026 में बंद हुआ,

जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के  आवेदक थे, उनमें NTPC भी।

इसका उद्दे श्य LNG (द्रवीकृ त प्राकृ तिक गैस), यूरिया, अमोनिया और मेथनॉल का आयात प्रतिस्थापन है।

PIB, 8 Sep 2026, pib.gov.in

पृष्ठभूमि पठन: The Hindu, 5 Sep 2026, thehindu.com
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UPSC पूछ चुका है

Prelims 2025: कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी क्या उत्पन्न कर सकती है

37.4  ग्रिड, विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा नीति

37.4.1  हरित ऊर्जा गलियारा
प्रारंभिक और मुख्य

2015 में शुरू हुआ हरित ऊर्जा गलियारा वह कार्यक्रम है जो नवीकरणीय बिजली को निकालने के  लिए, यानी बिजली को

वहाँ से दूर ले जाने के  लिए जहाँ वह पैदा होती है, लाइनें और उपकें द्र बनाता है।

पारेषण में भीड़ है, इसलिए नवीकरणीय संपन्न राज्यों की बिजली उन खरीदारों तक नहीं पहुँ च पाती जो उसे चाहते हैं।

यह राज्य के  भीतर तथा अंतर राज्यीय चरणों में कें द्रीय सहायता के  साथ चलता है।

मार्ग  अधिकार के  विवादों, वन स्वीकृ तियों और गोडावण (great Indian bustard) के  क्षेत्र में ऊपर से जाने वाली

लाइनों पर प्रतिबंधों ने पहले के  चरणों को विलंबित किया है।

क्या बदला

30 Sep 2026

मंत्रिमंडल ने चरण III को मंज़ूरी दी, जो 2032 से 33 तक 135 GW तक की नवीकरणीय बिजली के  लिए राज्यों

के  भीतर पारेषण को मज़बूत करेगा, साथ में 50 GWh का बैटरी भंडारण होगा।

PIB, 30 Sep 2026, pib.gov.in

38  स्वास्थ्य और रोग

38.1  संचारी रोग, पशु स्वास्थ्य और वन हेल्थ

38.1.1  स्क्रब टाइफ़स
प्रारंभिक परीक्षा

एस्कार

माइट के  काटने के  स्थान पर बनी काली पपड़ी।

चिगर

लार्वा अवस्था का माइट जो स्क्रब टाइफ़स फै लाता है।

स्क्रब टाइफ़स (scrub typhus) संक्रमित माइट के  काटने से फै लने वाला एक जीवाणु संक्रमण है, मच्छरों से नहीं।

जीवाणु *Orientia tsutsugamushi है, और वाहक लार्वा अवस्था के  माइट हैं जिन्हें चिगर (chigger)

कहते हैं

यह व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फै लता, और इसका कोई  टीका नहीं है।

इसका लक्षण एस्कार (eschar) है, काटे गए स्थान पर एक काली पपड़ी, और इसका उपचार डॉक्सीसाइक्लिन या

एज़िथ्रोमाइसिन से होता है।
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क्या बदला

22 Sep 2026 नया

एक अध्ययन में यह दक्षिण भारत में बच्चों में तीव्र मस्तिष्क ज्वर सिंड्रोम का सबसे आम संक्रामक कारण

पाया गया।

The Hindu, 22 Sep 2026, thehindu.com

38.1.2 लंपी त्वचा रोग
प्रारंभिक परीक्षा

लंपी त्वचा रोग

गाय और भैंस का एक विषाणुजनित रोग, जिससे बुखार होता

है और त्वचा में कठोर गाँठें  बन जाती हैं।

लंपी त्वचा रोग गाय और भैंस का एक पॉक्स विषाणु संक्रमण है, जो काटने वाले कीटों से फै लता है और बुखार, त्वचा पर

कठोर गाँठें  तथा दूध में गिरावट लाता है।

यह मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता।

यह भारत में 2019 में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पहुँ चा और तब से गया नहीं है।

नियंत्रण बीमार पशु जितना ही वाहक पर काम करता है: प्रकोप के  चारों ओर वलय टीकाकरण, और कीट नियंत्रण।

टीका, Lumpi ProVacInd, स्वदेशी है, जिसे ICAR (भारतीय कृ षि अनुसंधान परिषद) के  हिसार स्थित राष्ट्रीय

अश्व अनुसंधान कें द्र ने विकसित किया है।

लंपी त्वचा रोग

रोगजनक

A virus of the genus Capripoxvirus

Same group as sheeppox and goatpox

प्रसार

Biting flies

Mosquitoes

Ticks

प्रभाव

Generally low mortality

Does not infect humans

नियंत्रण

Ring vaccination

Movement control and vector control

Isolation of sick animals

Quarantine of new animals

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) विज्ञप्ति, 8 सितंबर 2026 से

क्या बदला

8 Sep 2026
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पशुपालन विभाग ने जुलाई  से छिटपुट मामलों की सूचना दी, जो मुख्यतः बिना टीका लगे पशुओं में थे, और

निगरानी तथा टीकाकरण बढ़ा दिया।

36 करोड़ से अधिक पशुओं को Lumpi ProVacInd से टीका या पुनःटीका लगाया जा चुका था।

PIB, 8 Sep 2026, pib.gov.in

38.1.3  रोग निगरानी और जैविक आपदा तैयारी
प्रारंभिक और मुख्य

Incidence

किसी निर्धारित अवधि में किसी आबादी में आए नए मामले,

जिनसे अलग अलग आकार के  स्थानों के  बीच उचित तुलना हो
पाती है।

जैविक आपदा

जीवित जीवों या उनके  विषों से होने वाली आपदा: एक

महामारी, एक वैश्विक महामारी, या किसी रोगजनक का
जानबूझकर छोड़ा जाना।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के  अंतर्गत देश की योजना,

जो बताती है कि रोकथाम, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया और
पुनर्प्राप्ति में कौन क्या करेगा।

BSL 3

जैव सुरक्षा स्तर 3 (Biosafety Level 3) की प्रयोगशाला,
जो हवा से फै लने वाले खतरनाक रोगजनकों को संभालने के
लिए बनाई  जाती है।

रोग निगरानी वह है जिससे भारत तीन नेटवर्कों के  माध्यम से प्रकोपों पर नज़र रखता है; जैविक आपदा तैयारी वह है

जिससे वह महामारी, विश्वमारी या जानबूझकर किए गए निस्सरण का सामना करता है।

इन्फ्लूएंजा A के  उपप्रकारों का नाम सतह के  दो प्रोटीनों, हीमैग्लुटिनिन (H) और न्यूरामिनिडेज़ (N), पर रखा जाता

है; H1N1 ने 2009 की महामारी फै लाई  और मौसमी विषाणुओं  के  मिश्रण में बस गया।

इन्फ्लूएंजा निगरानी

परीक्षण

Influenza like illness and

severe acute respiratory

infection (SARI) samples

tested year round

No alert thresholds

समन्वय

Split between ICMR,

NCDC and the States

उपचार

Under 10 per cent of

admitted patients get

antivirals

The Indian Express, 3 सितंबर 2026, और Frontline, 8 सितंबर 2026 से

निगरानी

एकीकृ त रोग निगरानी कार्यक्रम हर ज़िले से साप्ताहिक रिपोर्ट जुटाता है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के  वायरल अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला नेटवर्क  में चार क्षेत्रीय अनुक्रमण

कें द्र और अपशिष्ट जल निगरानी है।

प्रहरी स्थल डेंगू जैसे नामित रोगों पर नज़र रखते हैं।
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वृद्धि की तुलना घटना दर (incidence) से होती है, यानी एक अवधि में जनसंख्या पर नए मामलों से, न कि कु ल

गिनती से।

इस तंत्र में जिसकी कमी है वह है एक ट्रिगर: यह लगातार देखता रहता है, पर इसके  पास यह घोषित करने का कोई

नियम नहीं है कि प्रकोप आरंभ हो गया है।

जो निकाय देखते हैं वे वे निकाय नहीं हैं जो कार्रवाई  करते हैं।

प्रतिक्रिया

कोई  जैविक आपदा (biological disaster), यानी महामारी, विश्वमारी या जानबूझकर किया गया निस्सरण,

स्वास्थ्य कानून के  साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के  अंतर्गत सँभाली जाती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, और NDMA के  2008 के  दिशानिर्देश तथा 2019 की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन

योजना (National Disaster Management Plan) तय करते हैं कि कौन क्या करेगा।

ICMR की विषाणु विज्ञान प्रयोगशालाएँ  और दो चल BSL 3 प्रयोगशालाएँ  परीक्षण करती हैं।

NDRF के  दल रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और नाभिकीय प्रतिक्रिया के  लिए प्रशिक्षित हैं।

क्या बदला

3 Sep 2026

पूरे भारत में मौसमी इन्फ्लूएंजा बढ़ा और कई  शहरों से H1N1 की सूचना मिली; मौसम का टीका फै ल रहे प्रभेद से

मेल खाता था, पर उसे लगवाने वालों की संख्या कम रही।

एक स्तंभ ने इस उछाल को अगली महामारी की परीक्षा बताया और निगरानी तथा प्रतिक्रिया के  बीच के  बँटवारे की

जगह एक एकीकृ त कमान ढाँचे का प्रस्ताव रखा।

The Indian Express, 3 Sep 2026, indianexpress.com · Frontline, 8 Sep 2026, frontline.thehindu.com

UPSC पूछ चुका है

Prelims 2015: वह रोग जिससे H1N1 विषाणु जुड़ा है

Prelims 2013: क्या वायरस के वल जैविक वाहकों से फै लते हैं

38.2  टीके और प्रतिरक्षण

38.2.1 महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन
प्रारंभिक और मुख्य

mRNA टीका

ऐसा टीका जो रोगजनक के  प्रोटीन के  आनुवंशिक निर्देश
पहुँ चाता है, जिससे शरीर की कोशिकाएँ  उसे बनाती हैं और

जीवित वायरस के  बिना प्रतिरक्षा तंत्र को प्रशिक्षित करती हैं।

वायरल वेक्टर टीका

ऐसा टीका जो रोगजनक के  प्रोटीन का जीन कोशिकाओं तक
पहुँ चाने के  लिए एक हानिरहित रूपांतरित वायरस का उपयोग

करता है, और फिर कोशिकाएँ  उसे बनाती हैं।

2017 में शुरू हुआ महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन (CEPI) उभरते महामारी खतरों के  विरुद्ध टीकों को धन देता है,

ताकि प्रकोप से पहले उम्मीदवार तैयार रहें।
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जिस टीके  का विकास प्रकोप शुरू होने पर आरंभ हो, वह उसे रोकने के  लिए बहुत देर से आता है, इसलिए यह

गठबंधन उम्मीदवार टीकों के  लिए पहले से पैसा देता है।

भारत इसका संस्थापक सदस्य है।

Ind-CEPI मिशन उस प्रयास की भारतीय शाखा है, जिसे ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट

(BRIC-THSTI) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) चलाते हैं।

इसने GEMCOVAC-19 दिया, जो COVID-19 के  विरुद्ध भारत का पहला mRNA टीका है।

इसके  विपरीत Covishield एक वायरल वेक्टर टीका है, mRNA टीका नहीं।

क्या बदला

13 Sep 2026

मंत्री ने मात्रा के  हिसाब से विश्व के  सबसे बड़े टीका उत्पादक के  रूप में भारत की स्थिति दोहराई , जो 100 से

अधिक देशों को आपूर्ति करता है।

PIB, 13 Sep 2026, pib.gov.in

UPSC पूछ चुका है

Prelims 2022: COVID-19 टीका मंच, जिनमें Covishield भी है

38.2.2  न्यूमोकोकल टीके
प्रारंभिक और मुख्य

सीरोटाइप

किसी सूक्ष्मजीवी प्रजाति के  भीतर का एक प्रकार, जिसे उसके
सतही प्रतिजनों से पहचाना जाता है; एक सीरोटाइप के  विरुद्ध
प्रतिरक्षा का दूसरे से बचाव करना आवश्यक नहीं।

Reverse vaccinology

रोगजनक के  जीनोम में ऐसे प्रोटीन खोजकर टीका बनाना जिन

पर उसे खड़ा किया जा सके ।

न्यूमोकोकल टीके  Streptococcus pneumoniae से बचाते हैं, वह जीवाणु जो प्रतिरक्षा कमज़ोर पड़ने पर

निमोनिया, मेनिन्जाइटिस और सेप्सिस पैदा करता है।

यह शर्क रा का एक आवरण पहने रहता है, संपुटी पॉलीसैकराइड, जो एक सीरोटाइप (serotype) से दूसरे में भिन्न

होता है।

उपयोग में आने वाला हर टीका उसी आवरण को निशाना बनाता है, इसलिए वह के वल उन्हीं सीरोटाइपों से बचाता

है जो उसमें शामिल हैं।

जो छू ट जाते हैं, और उनमें से कई  एंटीबायोटिक प्रतिरोध के  जीन लिए रहते हैं, वे फिर उस जगह को भर देते हैं, और

यही सीरोटाइप प्रतिस्थापन है।
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सादा पॉलीसैकराइड

Example: Pneumovax 23

Works poorly in infants

Short lived protection

न्यूमोकोकल कं जुगेट टीके  (PCV)

Polysaccharide linked to a carrier protein

Stronger, longer response

The number in PCV13 gives the serotypes

covered

The Hindu, 3 सितंबर 2026 से

क्या बदला

3 Sep 2026

ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने ZPY-CpG-Ch की सूचना दी, जो reverse vaccinology से खोजा गया प्रोटीन

आधारित उम्मीदवार है और जिसमें सीरोटाइप के  बीच साझा तीन सतही प्रोटीन हैं, इसलिए यह संपुटी पर निर्भर

नहीं है।

80 से 100 प्रतिशत चूहे घातक सीरोटाइप 1 से बच गए, पर के वल चार सीरोटाइप का परीक्षण किया गया और

इसने ऊपरी श्वास मार्ग से जीवाणु को साफ़ नहीं किया।

The Hindu, 3 Sep 2026, thehindu.com

UPSC पूछ चुका है

Prelims 2020: भारत में न्यूमोकोकल कं जुगेट टीके  क्यों मायने रखते हैं

38.3  रोगाणुरोधी प्रतिरोध

38.3.1 ग्राम ऋणात्मक जीवाणु
प्रारंभिक और मुख्य

Carbapenems

बीटा-लैक्टम प्रतिजैविक, जो गंभीर और प्रतिरोधी संक्रमणों के
लिए सुरक्षित रखे जाते हैं।

ग्राम ऋणात्मक जीवाणु

वे जीवाणु जिनकी पतली पेप्टिडोग्लाइकन भित्ति और बाह्य
झिल्ली अभिरंजक को नहीं रोक पातीं।

ग्राम धनात्मक जीवाणु

वे जीवाणु जिनकी मोटी पेप्टिडोग्लाइकन भित्ति अभिरंजक को
रोक लेती है, और जिनमें बाह्य झिल्ली नहीं होती।

Antimicrobial stewardship

अस्पताल की वह पद्धति जो यह तय करती है कि कौन सा
प्रतिजैविक, किस मात्रा में और कितने समय तक दिया जाए,

ताकि सुरक्षित रखी गई  दवाएँ  उन संक्रमणों पर न खर्च हों जिन्हें
उनकी आवश्यकता नहीं।

ग्राम ऋणात्मक जीवाणु (Gram-negative bacteria) उन दो समूहों में से एक हैं जिनमें उन्नीसवीं सदी की एक

अभिरंजन जाँच, ग्राम अभिरंजन, जीवाणुओं  को बाँटती है, और दोनों में इनका उपचार अधिक कठिन है।

ग्राम अभिरंजन, जिसे 1880 के  दशक में हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने बनाया, जीवाणुओं  को इस आधार पर बाँटता है कि

उनकी कोशिका भित्ति क्रिस्टल वायलेट रोक पाती है या नहीं।

वही विभाजन आज भी तय करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक दवाएँ  उन तक पहुँ च सकती हैं।
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Escherichia coli और Klebsiella pneumoniae ग्राम ऋणात्मक हैं, और अस्पताल के  अनेक संक्रमणों का

कारण बनते हैं।

उनकी बाह्य झिल्ली, जो ग्राम धनात्मक जीवाणु (Gram-positive bacteria) में नहीं होती, अनेक एंटीबायोटिक

दवाओं को बाहर रोके  रखती है, इसलिए कठिनाई  संरचनात्मक है, न कि इससे जुड़ी कि दवाओं का उपयोग कै से

हुआ है।

एक बार ऐसा प्रभेद carbapenems के  प्रति प्रतिरोधी हो जाए, तो कु छ ही दवाएँ  बचती हैं।

क्या बदला

2 Sep 2026

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने 2 सितंबर 2026 को बताया कि तृतीयक देखभाल अस्पतालों

में अध्ययन किए गए ग्राम ऋणात्मक जीवाणु संक्रमणों में से 61 प्रतिशत से अधिक कार्बापेनेम प्रतिरोधी थे।

प्रतिरोधी संक्रमणों में मृत्यु का जोखिम अधिक था, और एंटीबायोटिक पर खर्च भी सुग्राही संक्रमणों से

अधिक हुआ।

रक्तप्रवाह संक्रमणों में से 85 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हुए थे।

जो प्राथमिकताएँ  बताई  गईं  वे थीं संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण, एकीकृ त निगरानी, Antimicrobial

stewardship और नई  एंटीबायोटिक।

The Indian Express, 2 Sep 2026, indianexpress.com

38.4  गैर संचारी रोग, पोषण और खाद्य सुरक्षा

38.4.1  फ्लोरोसिस
प्रारंभिक और मुख्य

फ्लोरोसिस

अधिक फ्लोराइड के  लंबे समय तक सेवन से, अधिकतर
पेयजल के  माध्यम से, होने वाला वह रोग जो दाँतों और हड्डियों
को क्षति पहुँ चाता है।

Geogenic

जो उद्योग या खेती जैसी मानवीय गतिविधि से नहीं, बल्कि उन
चट्टानों और मिट्टी से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है जिनसे

होकर जल गुज़रता है।

फ्लोरोसिस वह हानि है जो फ्लोराइड युक्त भूजल को वर्षों तक पीने से दाँतों और हड्डी को होती है।

यह ऐसा विषाक्तन नहीं है जो किसी कारखाने से आता हो: फ्लोराइड उसी चट्टान में होता है जिससे होकर भूजल

गुज़रता है।

इसलिए कोई  गाँव वर्षों तक उसे पीता रह सकता है और ऊपर की ओर कहीं कु छ ग़लत हुआ ही नहीं होता।

भारत के  भूजल का फ्लोराइड बड़े पैमाने पर भूजनित (geogenic) है।

दंत फ्लोरोसिस

Mottles and pits tooth enamel

अस्थि फ्लोरोसिस

Builds up in bone over years

Bones turn dense and brittle, joints stiff

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की 9 सितंबर 2026 की विज्ञप्ति से
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क्या बदला

9 Sep 2026

उपाय सुरक्षित जल है: या तो ऐसा स्रोत जिसमें फ्लोराइड कम हो, या जो जल उपलब्ध है उसमें से फ्लोराइड

निकालना, जिसे डिफ्लोराइडेशन (defluoridation) कहते हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो का पेयजल मानक IS 10500, 1.0 मिग्रा प्रति लीटर को स्वीकार्य फ्लोराइड सीमा मानता है,

जिसे वहाँ 1.5 तक ढील दी गई  है जहाँ कोई  दूसरा स्रोत नहीं है।

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) ने नालगोंडा तकनीक विकसित की, जो कम लागत

वाली सामुदायिक डिफ्लोराइडेशन विधि है।

फ्लोरोसिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के  लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरक्षित जल के  साथ साथ उत्तर का स्वास्थ्य तंत्र

वाला पक्ष है।

PIB, 9 Sep 2026, pib.gov.in

38.5 औषधि, नैदानिकी और चिकित्सा प्रौद्योगिकी

38.5.1  दुर्लभ रोग और ऑर्फ़न दवाएँ
प्रारंभिक और मुख्य

ऑर्फ़ न दवा

किसी दुर्लभ रोग की दवा, जिसकी उपेक्षा होती है क्योंकि
उसका बाज़ार छोटा है।

ऑर्फ़ न दवा (orphan drug) किसी दुर्लभ रोग की दवा है, जिसकी दवा निर्माताओं ने लंबे समय तक उपेक्षा की

क्योंकि उसका बाज़ार छोटा है।

दुर्लभ रोग वाले किसी रोगी के  लिए सरकारी सहायता की सीमा ₹50 लाख है, और रोगियों के  लिए एक सरकारी

क्राउडफ़ं डिंग मंच है।

दवा नियामक कु छ अन्य देशों में पहले से स्वीकृ त दवा के  लिए स्थानीय नैदानिक परीक्षण से छू ट दे सकता है।

क्या बदला

29 Sep 2026 नया

भारत में लगभग 1,000 दुर्लभ आनुवंशिक विकार दर्ज हुए हैं, और के वल लगभग 5 प्रतिशत दुर्लभ रोगों के  लिए

दवाएँ  हैं।

मुख्य परीक्षा: विनिर्माण के  लिए प्रोत्साहन, अग्रिम खरीद प्रतिबद्धताएँ  और लाभ साझा करने वाला मूल्य निर्धारण भारत

को सस्ती ऑर्फ़ न दवाओं का कें द्र बना सकते हैं।

The Hindu, 29 Sep 2026, thehindu.com
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38.5.2  भारतीय फार्माकोपिया आयोग प्रारंभिक परीक्षा

21 Sep 2026 आयोग के  नेतृत्व में एक भारतीय जैव सतर्क ता कार्यक्रम (Biovigilance Programme of India) अंग

और ऊतक प्रत्यारोपण में प्रयुक्त उत्पादों से होने वाली प्रतिकू ल घटनाओं पर नज़र रखेगा। यह दवाओं के  लिए फार्माकोविजिलेंस
और चिकित्सा उपकरणों के  लिए मैटेरियोविजिलेंस के  बाद तीसरी सुरक्षा धारा है। PIB, 21 Sep 2026, pib.gov.in

पहले की कवरेज: भारतीय फार्माकोपिया आयोग, August 2026

39 जैव प्रौद्योगिकी

39.1  कृषि और खाद्य जैव प्रौद्योगिकी

39.1.1  पुनःपरिचालित जलकृषि और बायोफ्लॉक
प्रारंभिक परीक्षा

Recirculatory Aquaculture System

टैंक आधारित मत्स्य पालन प्रणाली जो अपने जल को स्वच्छ
करके  पुनः उपयोग करती है, और विषैले अमोनिया को हटाने

के  लिए नाइट्रीकारी जीवाणुओं के  बायोफिल्टर का उपयोग
करती है।

पुनःपरिचालित जलकृ षि और बायोफ्लॉक मछली पालन के  दो गहन तरीके  हैं, जो पानी को बदलने के  बजाय उसे साफ़

करते हैं।

मछली का अपशिष्ट अमोनिया में बदलता है, और अमोनिया ही यह तय करता है कि एक टैंक कितनी मछलियाँ रख

सकता है।

उसे पानी से निकाल दीजिए और वही पानी कहीं भारी भंडार सँभाल लेगा।

Recirculatory Aquaculture System (RAS) का बायोफिल्टर मछली के  अपशिष्ट में मौजूद अमोनिया को

पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रे ट में बदल देता है।

यही वह चीज़ है जो प्रणाली को अपने 90 से 95 प्रतिशत पानी का पुनः उपयोग करने और पूरे वर्ष अपने टैंकों में

सघन भंडारण करने देती है।

क्या बदला

7 Sep 2026

बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी, यानी परपोषी तालाब कृ षि, तालाब के  पानी में लाभकारी सूक्ष्मजीव उगाती है, जो आपस

में गुच्छे बनाकर पानी को साफ़ करते हैं।

इन गुच्छों को मछलियाँ खा लेती हैं, इसलिए तालाब अपना कु छ चारा स्वयं उगा लेता है।

चूँकि पानी वहीं साफ़ हो जाता है, इसलिए उसका बहुत कम या बिल्कु ल आदान प्रदान नहीं करना पड़ता।

PIB, 7 Sep 2026, pib.gov.in

UPSC पूछ चुका है

Prelims 2023: पुनःपरिचालित जलकृ षि प्रणालियों में बायोफिल्टर
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40 संचार

40.1  उपग्रह और उभरते संचार

40.1.1 फोटोनिक्स
प्रारंभिक और मुख्य

फोटोनिक्स

प्रकाश कणों, यानी फोटॉनों, को पैदा करने, दिशा देने और
संसूचित करने का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक वैसे ही जैसे

इलेक्ट्रॉनिकी इलेक्ट्रॉनों को सँभालती है।

Semicon 2.0

भारत के  सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का दूसरा चरण, चिप
डिजाइन, फै ब, पैके जिंग और अनुसंधान के  लिए ₹1,27,500

करोड़ की सहायता।

फोटोनिक्स उन पुर्ज़ों की प्रौद्योगिकी है जो संके त को धारा के  बजाय प्रकाश के  रूप में ले जाते हैं, जहाँ भारत की चिप

नीति उसके  नेटवर्क  हार्डवेयर से मिलती है।

ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन (total internal reflection) से ले जाता है, क्योंकि काँच

के  क्रोड का अपवर्तनांक क्लैडिंग के  अपवर्त नांक से अधिक होता है।

ऑप्टिकल ट्रांसीवर (optical transceiver) विद्युत संके तों को प्रकाश में और वापस बदलता है, और यहीं फाइबर

लिंक हर सिरे पर इलेक्ट्रॉनिकी से मिलता है।

फोटोनिक्स फै ब Semicon 2.0 के  अंतर्गत 35 प्रतिशत तक पूँजी सहायता के  पात्र हैं।

क्या बदला

9 Sep 2026

भारतीय कं पनियों ने इंडिया फोटोनिक्स एसोसिएशन बनाई  है, जिसका कहना है कि उद्योग जिन कई  कलपुर्ज़ों का

उपयोग करता है वे अब भी आयातित हैं।

कृ त्रिम बुद्धिमत्ता के  डेटा सेंटरों से माँग कलपुर्ज़ों की घरेलू आपूर्ति से पहले आ गई  है।

The Hindu, 9 Sep 2026, thehindu.com

पृष्ठभूमि पठन: The Indian Express, 1 Sep 2026, indianexpress.com

40.1.2 वाहन से वाहन संचार
प्रारंभिक और मुख्य

वाहन से वाहन (V2V) संचार के  लिए सज्जित वाहन अपने आसपास के  वाहनों को प्रसारित करता है कि वह क्या कर

रहा है, और उन्हीं से वही सुनता भी है।
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1 ऑन बोर्ड यूनिट

हर वाहन की यूनिट अपनी गति, स्थिति,

दिशा और त्वरण भेजती है →

2 C-V2X रेडियो

5.875 से 5.925 GHz बैंड में
लगभग 300 मीटर के  भीतर के
वाहनों तक पहुँ चता है, जिसे
दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस से छू ट
दी है

→

3 चेतावनी

दृष्टि रेखा से परे के  खतरों की

चेतावनी देता है, जो कै मरा
आधारित उन्नत चालक सहायता
प्रणालियाँ नहीं कर सकतीं

The Indian Express, 31 अगस्त 2026 से

क्या बदला

1 Sep 2026

कें द्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 के  मसौदे के  अनुसार 1 अक्टूबर 2028 को या उसके  बाद बने नए

वाहनों में V2V अनिवार्य होगा।

V2V से लैस वाहन को 1 अक्टूबर 2027 से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 230 (AIS-230) पर खरा उतरना होगा।

यह अनिवार्यता दोपहिया और तिपहिया, कारों, बसों तथा माल वाहनों पर लागू होगी, जबकि 2025 में सड़क

दुर्घटनाओं में 1.83 लाख मौतें हुईं ।

स्थान संबंधी आँकड़ों की सुरक्षा, बैंड की क्षमता और गलत संचार से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर चिंताएँ  बनी

हुई  हैं।

The Indian Express, 31 Aug 2026

41 बौद्धिक संपदा और विज्ञान नीति

41.1  बौद्धिक संपदा और भौगोलिक संकेत

41.1.1  मशीन जनित कृ ति में कॉपीराइट प्रारंभिक और मुख्य

2 Sep 2026 भारत के  प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय ने AI प्रणाली DABUS को रचयिता मानने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए
कि रचयिता कोई  व्यक्ति ही हो सकता है। The Indian Express, 2 Sep 2026, indianexpress.com

पहले की कवरेज: मशीन जनित कृ ति में कॉपीराइट, July 2026

41.2  महासागर, ध्रुवीय और पृथ्वी विज्ञान मिशन

41.2.1 भारत का गहरे समुद्र खनन कार्यक्रम
प्रारंभिक और मुख्य

बहुधात्विक पिंड

गहरे समुद्रतल पर पड़े आलू के  आकार के  ढेले, जो मैंगनीज,

निकल, कोबाल्ट और ताँबे से समृद्ध होते हैं।

भारत का गहरे समुद्र खनन कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (International Seabed Authority) के

तीन अनुबंधों के  अंतर्गत खनिजों के  लिए समुद्रतल का अन्वेषण करता है।



149 / 153vidbodh.com/hi/current-affairs?edition=2026-09

1 अन्वेषण अनुबंध

किसी क्षेत्र के  सर्वेक्षण के  लिए ISA से मिले अनन्य अधिकार

↓

2 प्रौद्योगिकी परीक्षण

गहरे समुद्र मिशन के  अंतर्गत 5,000 मीटर से अधिक गहराई  पर क्रॉलरों का परीक्षण

↓

3 उद्योग और नीति

निजी भागीदारी और गहरे समुद्र खनन पर एक श्वेत पत्र

↓

4 दोहन संहिता

अंतरराष्ट्रीय जल में वाणिज्यिक खनन तभी, जब ISA इसे जारी करे

अन्वेषण अनुबंध से खनन तक: ISA की सीढ़ी, 8 सितंबर 2026 की PIB विज्ञप्ति से

अनुबंध और परीक्षण

एक, 2002 से धारित, मध्य हिंद महासागर बेसिन में 75,000 वर्ग किमी के  अनन्य क्षेत्र में बहुधात्विक पिंडों के

लिए है।

दो बहुधात्विक सल्फाइड के  लिए हैं, मध्य तथा दक्षिण पश्चिम हिंद कटक पर और अरब सागर की कार्ल्सबर्ग कटक

पर, जिनसे भारत दो अनुबंध रखने वाला पहला देश बना।

अन्वेषण का अर्थ है सर्वेक्षण और परीक्षण खनन, और NIOT का स्वदेशी खनन क्रॉलर 5,270 m पर परखा जा

चुका है।

वाणिज्यिक खनन प्राधिकरण की दोहन संहिता की प्रतीक्षा में है, जिसे उसने अंगीकृ त नहीं किया है।

विरोध का तर्क

क्षति वहीं नहीं ठहरती जहाँ मशीन है।

पिंड हटाने से धीरे बढ़ने वाले आवास नष्ट होते हैं, जिन्हें उबरने में बहुत लंबा समय लग सकता है।

अवसाद के  गुबार तथा शोर खनन स्थल से कहीं आगे तक फै लते हैं, और इसीलिए मिशन की अपनी प्रजाति सूचियाँ

महत्व रखती हैं।

क्या बदला

8 Sep 2026

एक उद्योग संपर्क  कार्यशाला में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने निजी फर्मों को

गहरे समुद्र में खनन के  लिए आमंत्रित किया और शर्तें  तय करने के  लिए गहरे समुद्र खनन पर एक श्वेत पत्र की

घोषणा की।

PIB, 8 Sep 2026, pib.gov.in

पृष्ठभूमि पठन: PIB, 12 Aug 2026, pib.gov.in
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42 समाचार में मूल विज्ञान

42.1  भौतिकी, रसायन और गणित समाचारों में

42.1.1 OpenAI का नेवियर–स्टोक्स दावा
प्रारंभिक और मुख्य

नेवियर स्टोक्स समीकरण

तरल गति के  समीकरण, जो किसी तरल के  वेग, दाब और
श्यानता को आपस में जोड़ते हैं।

क्ले गणित संस्थान

एक अमेरिकी फाउंडेशन, जिसने 2000 में सात अनसुलझी
मिलेनियम प्राइज़ समस्याएँ  नामित कीं, जिनमें से प्रत्येक पर

दस लाख डॉलर का पुरस्कार है।

OpenAI का दावा नेवियर स्टोक्स समस्या का एक प्रस्तावित उत्तर है, जो क्ले गणित संस्थान की पुरस्कार समस्याओं में

से एक है: क्या कोई  चिकना प्रवाह सदा चिकना बना रहेगा। नेवियर स्टोक्स समीकरण (Navier–Stokes

equations) किसी तरल के  लिए लिखा गया न्यूटन का दूसरा नियम हैं, जो दाब, श्यानता और तरल के  अपने संवेग के

बीच संतुलन बिठाते हैं।

कठिनाई  उस पद में है जहाँ प्रवाह स्वयं को आगे ले जाता है; यह पद वेग के  समानुपाती नहीं होता और छोटे भँवरों को

बड़े भँवरों को पोसने देता है।

विक्षोभ (turbulence) वहीं है जहाँ ये समीकरण विश्लेषण का प्रतिरोध करते हैं, और इसी कारण अभियंता इन्हें

यथार्थ रूप से हल करने के  बजाय कं प्यूटर से हल करते हैं।

सिंगुलैरिटी (singularity) का अर्थ  होगा कि उस क्षण ये समीकरण किसी वास्तविक तरल का वर्णन करना बंद कर

देते हैं, जो तरल की नहीं बल्कि मॉडल की सीमा को दर्शाता है।

सदा के  लिए चिकनापन यह दिखाएगा कि मॉडल स्वयं संगत है, और ऐसी बात सिद्ध करने के  लिए बनाई  गई  विधियाँ

प्रायः परिणाम से अधिक समय तक काम आती हैं।

क्ले गणित संस्थान (Clay Mathematics Institute) के  अपने नियमों के  अनुसार पुरस्कार पर विचार करने से

पहले परिणाम का किसी समीक्षित पत्रिका में प्रकाशित होना और दो वर्ष तक अखंडित बने रहना आवश्यक है।

Navier–Stokes existence and smoothness

Open, and the subject of OpenAI's claim

Poincaré conjecture

Resolved by Grigori Perelman, who declined

the prize

P versus NP

Open

Riemann hypothesis

Open

Yang–Mills existence and mass gap

Open

Hodge conjecture

Open

Birch and Swinnerton-Dyer conjecture

Open

Seven problems named by the Clay Mathematics Institute, each carrying a million dollar prize. Status as

reported in The Indian Express, 13 September 2026.
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क्या बदला

13 Sep 2026

OpenAI ने कहा कि उसके  कृ त्रिम बुद्धिमत्ता एजेंटों ने यह समस्या हल कर दी।

उसका शोधपत्र एक ऐसा तरल बनाता है जिसका वेग परिमित समय में किसी बिंदु पर अनंत हो जाता है, जबकि

प्रवाह की ऊर्जा परिबद्ध बनी रहती है, इसलिए वह चिकनाई  नहीं बल्कि ब्लो अप का दावा करता है।

प्रमाण को Lean में औपचारिक रूप दिया गया, जो हर चरण की यांत्रिक जाँच करता है, पर दावा किया गया

प्रमाण न तो स्वतंत्र रूप से सत्यापित हुआ है और न ही स्वीकार किया गया है।

The Indian Express, 13 Sep 2026, indianexpress.com

42.1.2 Correct the Map प्रस्ताव
प्रारंभिक और मुख्य

मानचित्र प्रक्षेप

पृथ्वी की वक्र सतह को समतल पर खींचने का तरीका, जो
सदैव क्षेत्रफल, आकार, दूरी या दिशा को विकृ त करता है।

Correct the Map संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक गैर बाध्यकारी संकल्प है, जो इक्वल अर्थ प्रक्षेप को मर्के टर प्रक्षेप से

अधिक सटीक बताता है।

किसी गोले को बिना कु छ खींचे समतल नहीं किया जा सकता, इसलिए मानचित्र प्रक्षेप (map projection) एक

गुण को बाक़ी गुणों की क़ीमत पर बनाए रखता है।

सही चुनाव इस पर निर्भर करता है कि मानचित्र किस काम के  लिए है।
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Two equal circles on the globe

laid flat

60°S

30°S

0°

30°N

60°N

On Mercator: 4 times the area at 60°

Every flat map distorts at least one of these

Area

How large a landmass is relative to others

Shape

The true outline of a country

Distance

The actual space between two points

Direction

The correct compass bearing between places

Circles drawn to Mercator's scale. Properties as defined in The Indian Express explainers, 5 and 9 September

2026.

मर्के टर (कोणरक्षी)

Keeps angles and local

shapes

Rhumb lines are straight, so

it suits navigation

Inflates areas more towards

the poles

Greenland looks as big as

Africa, which is 14 times

larger

इक्वल अर्थ  (क्षेत्रफलरक्षी)

Keeps relative areas of

continents true

Shapes stretch near the

poles

Suits thematic maps of

population, climate and

resources

विंकल ट्रिपेल (समझौता)

Keeps no property exact

Spreads error across area,

distance and direction

The Indian Express की 5 और 9 सितंबर 2026 की व्याख्याओं से

क्या बदला

5 Sep 2026

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गैर बाध्यकारी Correct the Map संकल्प 164 के  मुकाबले 1 मत से अपनाया, जिसमें

के वल संयुक्त राज्य अमेरिका ने विरोध किया।

यह 2018 के  इक्वल अर्थ प्रक्षेप को 1569 के  मर्के टर प्रक्षेप से अधिक सटीक बताता है।

तर्क  यह दिया गया कि मानचित्र जिस प्रक्षेप का उपयोग करता है, वही तय करता है कि कोई  क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण

दिखता है, और यह सॉफ्ट पावर का मामला है।



153 / 153vidbodh.com/hi/current-affairs?edition=2026-09

भारत ने इसके  पक्ष में मत दिया, पर कहा कि यह संकल्प किसी मानचित्र को प्रामाणिक नहीं बनाता।

उसने कहा कि उसका राज्यक्षेत्र, जिसमें जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं, भारत के  आधिकारिक मानचित्र

के  अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए।

The Indian Express, 5 Sep 2026, indianexpress.com · The Indian Express, 6 Sep 2026, indianexpress.com

42.2  क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी

42.2.1  राष्ट्रीय क्वांटम मिशन प्रारंभिक और मुख्य

30 Sep 2026 मिशन ने लगभग तीन वर्षों में 1,000 किमी तक क्वांटम सुरक्षित संचार करके  दिखाया है, जबकि लक्ष्य आठ वर्षों

में 2,000 किमी का है। चेन्नई  और बेंगलुरु के  बीच एक कड़ी ने मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर पर पोस्ट क्वांटम कू टलेखन को क्वांटम

कुं जी वितरण के  साथ जोड़ा। PIB, 30 Sep 2026, pib.gov.in

पहले की कवरेज: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, July 2026

यह पृष्ठ अंग्रेज़ी पृष्ठ का मशीनी अनुवाद है। संदेह होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही प्रामाणिक है। अनुवाद की त्रुटि बताएँ

https://www.vidbodh.com/hi/current-affairs?edition=2026-09 से 5 October 2026 को प्रिंट किया गया
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